
The Railways (Amendment) Bill, 2024

 

रेल मंत्री; सूचना और प्रसारण मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉ निकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्‍विनी 
वैष्णव) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

?कि रेल अधिनियम, 1989 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए
।?     

               माननीय सभापति जी, पहली पैसेंजर सर्विस वर्ष 1853 में शुरू हुई थी । उसके  बाद जैसे-जैसे
रेलवे का विस्तार हुआ तो वर्ष 1890 में रेलवे एक्ट बना । शुरुआत में रेलवे पीडब्ल्यूडी का डिविजन था,
पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का हिस्सा था, लेकिन जैसे-जैसे रेलवे बढ़ती गयी, कई प्रिंसली स्टेट्स ने रेलवे
का काम आरम्भ किया तो एक जरूरत हुई कि रेलवे का एक यूनिफार्म नेटवर्क  बने और सब जगह
यूनिफार्म स्टैंडर्ड्स बनें । इसी के  लिए वर्ष 1905 में फै सला लिया गया और रेलवे को पीडब्ल्यूडी से
निकालकर एक नया रेलवे बोर्ड बनाया गया और रेलवे बोर्ड की स्थापना वर्ष 1905 में पहले पीडब्ल्यूडी
के  रेज़ोल्यूशन से हुई और उसके  बाद इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट, 1905 बना । वर्ष 1989 में रेलवे का
पुराना कानून बदलकर नया कानून लाया गया था, लेकिन वर्ष 1905 के  एक्ट को उसमें एकीकृ त नहीं
किया गया, उसमें इंटिग्रेट नहीं  किया गया । यह तभी कर देना चाहिए था । आज आपके  समक्ष वर्ष
1905 के  रेलवे बोर्ड कानून को वर्ष 1989 के  रेलवे कानून में एकीकृ त करने के  लिए यह बिल प्रस्तुत है ।
इस बिल के  पास होने से रेलवे की एफिशिएं सी और डेवलपमेंट में बहुत प्रगति होगी । प्रधान मंत्री श्री
नरेन्द्र मोदी जी ने पिछले दस वर्ष में रेलवे का बहुत डेवलपमेंट किया है, बहुत विकास किया है । दस
साल पहले रेलवे का बजट मात्र 29000 करोड़ रुपये के  आस-पास होता था आज वह 2 लाख 52 हजार
करोड़ रुपये है । 60 वर्षों में मात्र 21 हजार किलोमीटर लाइनों का इलेक्ट्रि फिके शन हुआ था, वहीं  पिछले
दस वर्षों में 44 हजार किलोमीटर रेलवे लाइंस का विद्यु तीकरण हुआ है ।
        महोदय, वर्ष 2014 में साल में मात्र डेढ़ हजार किलोमीटर के  आस-पास रेलवे के  नये ट्रै क बिछाए
जाते थे, वहीं  हमने पिछले साल 5300 किलोमीटर नये रेलवे के  ट्रै क बने हैं । दस वर्षों में सेफ्टी पर भी
बहुत बड़ा फोकस रहा है । यूपीए की सरकार के  समय 171 एक्सीडेंट्स साल में होते थे, हमने बहुत
प्रयास किया है और पिछले साल 40 एक्सीडेंट्स का आंकड़ा था । हमारा इस पर लगातार फोकस है कि
इसे और कम किया जाए । इस साल 29 एक्सीडेंट्स का आंकड़ा है ।
        महोदय, हमने गरीबों के  लिए जनरल कोच के  लिए स्पेशल मेन्युफे क्चरिंग का प्रोग्राम चलाया है
और इस साल दिसम्बर के  एं ड तक एक हजार जनरल कोच एक्स्ट्रा  सभी गाड़ियों में लग जाएं गे । इसके
अलावा दस हजार कोचेस का एक स्पेशल प्रोग्राम भी हमने लिया है ।
        मान्यवर, मैं आपके  माध्यम से इस महान सदन से निवेदन करूं गा कि रेलवे बोर्ड को रेलवे एक्ट में
इं टिग्रेट करने के  लिए यह जो बिल लाया गया है, यह महत्वपूर्ण बिल है, इस पर चर्चा करके  इसे
यूनैनिमसली पास करें  ।

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :
  ?रेल अधिनियम, 1989 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।?
 श्री मनोज कु मार जी ।



श्री मनोज कु मार (सासाराम) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता
हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।  किसी बिल पर यह मेरा पहला भाषण है ।  मैं अपनी पार्टी को
भी धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं जिस क्षेत्र, सासाराम, से आया हूं, वहां की जनता को भी मैं बहुत-बहुत
धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे  जैसे गरीब माँ के  बेटे को उन्होंने यहां चुनकर के  भेजा ।
           मान्यवर, जब मैं इस बिल को देख रहा था तो मुझे लगा कि इस बिल में कु छ निजीकरण के  तौर
पर दर्शाया गया है ।  यह बिल गरीब, श्रमिक और बहुत सारे  मजदू र, चूंकि हम सब जानते हैं कि रेलवे
भारत देश में यातायात का सबसे बड़ा साधन है ।  लगभग 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोग रेल से यात्रा
करते हैं ।  जिस प्रकार से रेल (संशोधन) विधेयक, 2024 को इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, जो रेलवे
की स्वायत्‍तता और प्रभावी निजीकरण की संभावना एवं रेलवे कर्मचारियों के  हितों पर प्रभाव कम कर
सकता है ।
          इस बिल के  माध्यम से रेलवे बोर्ड एक्ट, 1905 को निरस्त किया जाएगा और इसके  प्रावधानों को
रेलवे एक्ट 1989 में शामिल किया जाएगा । ऐसा भारतीय रेलवे संशोधन बिल, 2024 में कहा गया है ।
इस बिल के  पारित होने से रेलवे की स्वायत्तता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है । रेलवे बोर्ड एक्ट,
1905 के  निरस्त होने से रेलवे के  निर्णय लेने की प्रक्रिया में बदलाव आ सकता है, जिससे रेलवे की
स्वायत्तता कम हो सकती है । इस बिल के  पारित होने से रेलवे के  निजीकरण की संभावना बढ़ सकती है
। रेलवे एक्ट, 1989 में शामिल होने वाले प्रावधानों से रेलवे के  निजीकरण के  लिए रास्ता साफ हो सकता
है, जिससे रेलवे की सार्वजनिक सम्पत्ति को निजी हाथों में सौंपा जा सकता है ।

यहां पर आदरणीय मंत्री जी भी बैठे  हुए हैं । हम जिस कॉन्टेक्स्ट में जीते हैं, चूँकि जहां निजीकरण
की बात आती है तो वहां पर कं ट्रो ल आ जाता है । इसमें टिकट यात्रा का भी जिक्र किया गया है । जब
रेलवे में निजी लोग आएं गे और उनके  हाथों में रेलवे जाएगा तो वे लोग अपनी मनमानी करेंगे और अपने
नियम-कानूनों को फिक्स करेंगे । इससे भारत में बड़ी तादाद में रहने वाले मजदू रों, श्रमिकों को बहुत
बड़ी कठिनाई सहनी पड़ेगी ।
          यदि रेलवे का निजीकरण किया जाता है तो वास्तव में इसका सीधा असर गरीब और मजदू र वर्ग
पर पड़ सकता है, क्योंकि रेलवे के  निजी हाथों में जाने से किराए में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है ।
इसके  परिणामस्वरूप आम आदमी के  लिए यात्रा करना कठिन हो सकता है । खासकर उन लोगों के
लिए, जिनकी आय सीमित है । जैसा कि हम लोग देखते हैं कि भारत में बहुत सारे  प्राइवेट स्कू ल्स हैं और
प्राइवेट स्कू ल्स की इतनी फीस है कि मजबूर और गरीब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कू ल्स में नहीं  भेज
सकते हैं । उसी प्रकार से रेलवे में भी हो सकता है ।
          जब यह बिल पास होगा तो ऐसा लग रहा है कि गरीब और श्रमिक लोग, जो बड़ी तादाद में रेल से
यात्रा करते हैं, उनका शोषण होगा । खास तौर पर उन लोगों का होगा, जिनकी आय सीमित है । यही
स्थिति सरकारी और निजी स्कू लों के  बीच भी देखी जा सकती है, जहां सरकारी स्कू लों में सुविधाओं की
कमी होती है और निजी स्कू लों की फीस इतनी अधिक होती है कि सभी के  लिए वे सुलभ नहीं  होते हैं ।
          इस बिल के  पारित होने से रेलवे कर्मचारियों के  हितो पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है । रेलवे
बोर्ड एक्ट, 1905 के  निरस्त होने से रेलवे कर्मचारियों के  अधिकारों और सुविधाओं में कटौती हो सकती
है, जिससे उनके  हितों का नुकसान हो सकता है । सरकार की मानसिकता यह प्रतीत होती है कि रेलवे
जैसी सार्वजनिक सेवा को निजी हाथों में सौंपने से उसकी कार्यकु शलता बढ़ेगी । भारतीय रेलवे संशोधन
विधेयक, 2024 में रेलवे को लेकर जो प्रस्ताव सदन में रखा गया, उसमें यह कहा गया है कि उससे रेलवे



बोर्ड को अधिक अधिकार मिलेगा । इससे उसकी क्षमता में अधिक वृद्धि होगी और यात्रियों को बेहतर
सुविधा प्रदान की जा सके गी ।
                   यह सच है कि वंदे  भारत जैसी ट्रे न भारत देश के  अलग-अलग हिस्सों में चलाई गई है । मैं
उदाहरण के  तौर पर बताना चाहता हूँ कि मैं जहां से आता हूँ, मेरी पार्लियामेंट कॉन्स्टिटुएं सी सासाराम है
। वहां से बाबू जगजीवन राम आजीवन सांसद रहे हैं । कु दरा से पहले यात्री यात्रा करते थे तो 50 से 60
रुपये में बनारस चले आते थे । चूँकि हजारों लोगों को प्रत्येक दिन बनारस आना होता है । बीमार लोग भी
आते हैं, क्योंकि बनारस में बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं और हमारा क्षेत्र बनारस से बहुत नजदीक है, लेकिन
अभी यह जो ट्रे न चलाई गई है, उसमें दोगुना किराया है ।
          माननीय मंत्री जी अभी सब्सिडी की बात कह रहे थे । आज ही मैं इस सदन में सुन रहा था कि
लोगों को सब्सिडी के  लिए कै से पता चले, लोगों को कै से समझ में आए । जब वे वंदे  भारत से यात्रा करते
हैं और बनारस आते हैं तो उनको दोगुना किराया देना पड़ता है । चूँकि मैं वंदे  भारत ट्रे न के  विरोध में
नहीं  हूँ कि वह न चले, लेकिन हमारे  देश में बड़ी तादाद में गरीब, मजदू र और श्रमिक लोग भी हैं । चूँकि
पहले सीनियर सिटीजन्स को यात्रा में बहुत लाभ मिलता था ।

विकलांग लोगों का ख्याल रखा जाए । यह मेरा सुझाव है ।
सरकार की मानसिकता यह प्रतीत होती है कि रेलवे जैसी सार्वजनिक सेवा को निजी हाथों में सौंपने

से उसकी कार्यकु शलता बढ़ेगी । भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 में रेलवे को लेकर जो प्रस्ताव
सदन में रखा गया है, उसमें यह कहा गया है कि इससे रेलवे बोर्ड को अधिक अधिकार मिलेंगे, जिससे
उसकी क्षमता में वृ‌द्धि होगी और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं  प्रदान की जा सकें गी । यह सच है कि वंदे
भारत जैसी उच्च श्रेणी की ट्रे नों का परिचालन हो रहा है, जिससे यात्रियों को सुविधा मिल रही है, लेकिन
सवाल यह उठता है कि इन सुविधाओं का लाभ वास्तव में किसे मिल रहा है?

वंदे  भारत ट्रे नों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या, लोकल और सुपरफास्ट ट्रे नों में यात्रा करने
वाले यात्रियों के  मुकाबले बहुत कम है । ये ट्रे न्स मुख्य रूप से उच्च वर्ग और अधिक आय वाले लोगों के
लिए हैं, जबकि अधिकांश लोग, जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं, गरीब और श्रमिक हैं । मैं जिस एरिया
से चुन कर आया हूं, वह सुरक्षित एरिया है । उस एरिया से हजारों लोग दिल्ली, मुंबई, सूरत एवं अन्य
जगहों पर जा कर काम करते हैं । वे मजदू र तबके  के  लोग हैं । वे गरीब और श्रमिक वर्ग से आते हैं, जो
आमतौर पर लोकल और सुपरफास्ट ट्रे नों में यात्रा करते हैं ।

हमारा यह कहना नहीं  है कि वंदे  भारत ट्रे न की आवश्यकता नहीं  है, लेकिन हम आपके  माध्यम से
सरकार से यह अनुरोध करते हैं कि इस बिल में संशोधन करते हुए गरीब और आम जनता को ध्यान में
रखते हुए लोकल और सुपरफास्ट ट्रे नों की संख्या बढ़ाई जाए । साथ ही इन ट्रे नों को सुदृढ़ और अधिक
सुविधाजनक बनाया जाए । बिहार जैसी जगहों पर, जहां लोग भारी संख्या में ट्रे न से यात्रा करते हैं, वहां
हमें अक्सर टीवी चैनलों पर इन ट्रे नों में अत्यधिक भीड़ की खबरें  मिलती हैं ।? (व्यवधान)
माननीय सभापति : कृ पया अब अपनी बात समाप्त करें  ।
श्री मनोज कु मार : महोदय, मैं पहली बार बोल रहा हूं ।  कृ पया मुझे थोड़ा और समय दे  दीजिए ।

माननीय सभापति : ठीक है ।
श्री मनोज कु मार : वहीं  दू सरी तरफ ट्रे नों की दुर्घटना में लगातार वृद्धि हुई है । इसे रोकने के  लिए
सरकार को इस पर सख्त विधेयक बनाना चाहिए ।



सासाराम ऐतिहासिक और सांस्कृ तिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के  बावजूद, स्टेशन का विकास अभी
जो होना चाहिए था, वह नहीं  हुआ है ।

महोदय, वर्षो पहले मुंडेश्वरी से मोहनिया, आरा तक की परियोजना सफल नहीं  हुई, चालू नहीं  हुई ।
डालमियानगर एशिया में एक बहुत बड़ा औद्योगिक जगह था । जहां पर रेलवे ने 219 एकड़ जमीन वर्ष
2007 में ली । वहां उ‌द्योग परिसर को क्रय कर लिया गया । वर्ष 2009 में तत्कालीन रेलमंत्री ने यहां हाई
एक्सेल वैगन मरम्मत व कपलर निर्माण कारखाना की आधारशिला भी रखी थी, लेकिन सरकार ने इसको
ठं डे बस्ते में डाल दिया । 23 जून, 2017 को रेल मंत्रालय ने रोहतास उ‌द्योग के  कबाड़ को बेचने और
यहां रेल वैगन मरम्मत कारखाना लगाने के  लिए डीपीआर बनाने की जिम्मेदारी रेलवे की एक इकाई को
दी थी । सरकार को कारखाने के  कबाड़ को बेच कर लगभग 90 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ । 2015
में विधान सभा चुनाव के  पूर्व डेहरी के  सुअरा हवाई अड्डा की चुनावी सभा के  दौरान आदरणीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की घोषणा के  बाद यहां रेल कारखाना लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई ।  जब रेल
मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी थे, तब उन्होंने संसद में कहा की कारखाना वर्ष 2022 मे चालू हो
जायेगा । 2022 मे डीआरएम, डीडीयू और महाप्रबंधक, हाजीपुर के  द्वारा प्रस्तावित रेल कारखाना का
निरीक्षण भी किया जा चुका है । लेकिन अभी तक इन कारखानों का जीर्णोद्धार नही हो पाया है ।

अत: मैं आपके  माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि उनको भी इसमें रखा जाना चाहिए था ।
मैं आपके  माध्यम से कहना चाहूंगा कि अमृत भारत के  तहत बहुत सारे  रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार हुआ
है ।?(व्यवधान) आदरणीय मंत्री जी कह रहे थे कि छोटे-छोटे स्टेशंस का भी जीर्णोद्धार हुआ है ।
माननीय सभापति : यह बोर्ड के  रिस्ट्र क्चरिंग के  लिए है ।
श्री मनोज कु मार : महोदय, मैं बिहार के  संदर्भ में कहना चाहता हूं कि बड़ी तादाद में लोग दिल्ली और
मुंबई से बिहार की यात्रा करते हैं ।  खासकर वे वहां से अक्टू बर और नवम्बर में दीपावली और छठ पूजा
के  अवसर पर बिहार आते हैं ।  इस साल मुंबई में हादसा हुआ, बहुत लोगों ने जान गंवा दिए ।  जब लोग
जान गंवाते हैं तब जाकर निर्णय लिया जाता है और स्पेशल ट्रे न चलाई जाती है । इनका भी ख्याल रखा
जाना चाहिए था, लेकिन मैंने कहीं  नहीं  देखा । उसके  बाद मैं आपके  माध्यम से यह भी पूछना चाहूंगा कि
बहुत सारे  रेलवे ओवर ब्रिज बने । कु दरा में रेलवे ओवर ब्रिज बना, लेकिन वह अभी भी बंद पड़ा     है ।
वह एक-डेढ़ साल चला । वह ओवर ब्रिज बहुत पैसे से बना था, लेकिन वह टू ट गया । ? (व्यवधान)
माननीय सभापति : आपकी बातें आ गई हैं ।
श्री मनोज कु मार : इसकी भी जांच होनी चाहिए । भिट्टी में अंडरपास बनना चाहिए, जो कि मोहनिया के
बगल में है । वह जगह हमारी ही बगल में पड़ती है । किशनगंज से जलालगढ़ के  लिए जो रेल परियोजना
है, वह भी शुरू होनी चाहिए, लेकिन हमने यह सब कहीं  भी नहीं  देखा । मैं आपके  माध्यम से आदरणीय
मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो रेल अधिनियम है, आप जो बिल लेकर आए हैं, उसमें मैं एक
सलाह और देना चाहूंगा । इसमें खास तौर से गरीब, मजदू र तबके  का ख्याल रखा जाए । टिकट की जो
वृद्धि हो रही है, सीनियर सिटिजन का भी ख्याल रखा जाए, विकलांगों का ख्याल रखा जाए । आपने बिल
में जिस प्रकार से निजीकरण? (व्यवधान)
माननीय सभापति : मनोज जी, आप कृ पया अपनी बात समाप्त करें  ।  आपने पूरे  रेल बजट की बात
कह दी है ।
श्री मनोज कु मार : जब रेलवे निजी लोगों के  हाथों में जाएगा तो रेलवे में बहुत बड़ी तादाद में गरीबों का
दोहन होगा । आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके  लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।



श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ  रवि किशन (गोरखपुर) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम रेलवे संशोधन विधेयक,
2024 पर बोलने का अवसर देने के  लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं ।

          जैसा कि इस विधेयक के  उद् ‌देश्यों और कारण के  विवरण अर्थात् स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एं ड
रीजन्स में बताया गया है कि इस बिल को लाने का उद् ‌देश्य क्या है? रेलवे के  कानूनी ढांचे को सरल
बनाया जाए तथा दोनों कानूनों की जरूरतों को खत्म किया जाए ।

          हमारे  यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने अनेक अवसरों पर कहा है, यह आपने भी सुना है, देश ने भी
सुना है कि उन्होंने एक बात को रेखांकित किया था कि अप्रासंगिक तथा पुरातनपंथी कानूनों को समाप्त
किया जाना चाहिए, ताकि प्रासंगिक संचालन सुगम हो सके  तथा आम जनता के  हित में तेजी से कार्य इस
नए भारत में हो सके  ।  इस संबंध में प्रधान मंत्री जी के  सपने को साकार करने के  लिए अनेक कदम
उठाए गए ।  आज हम जिस बिल की चर्चा कर रहे हैं, उसका प्रमुख उद् ‌देश्य यही है कि भारतीय रेलवे
बोर्ड अधिनियम, 1905 के  प्रावधानों को रेलवे अधिनियम, 1989 में शामिल कर लिया जाए, ताकि
भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 को समाप्त कर दिया जाए ।

          महोदय, भारतीय रेलवे भारत सरकार का वाणिज्यिक उपक्रम तो है ही, साथ ही साथ भारतीय
रेल की सामाजिक जिम्मेदारी भी है, हर गरीब की जिम्मेदारी है ।   आम जनता को यातयात के
किफायती तथा सुगम अल्ट्रा -मॉडर्न, वर्ल्ड क्लास फै सीलिटीज़, सेवाएं  उपलब्ध कराई जाएं  ।  भारत में
13 हजार से ज्यादा ट्रे नें चलती हैं ।  लगभग 2 करोड़ 40 लाख लोग सफर करते हैं ।  इतनी बड़ी तादाद
में रोज सफर करना भारतीय रेलवे के  लिए या वर्ल्ड के  किसी भी रेलवे के  लिए किसी चुनौती से कम नहीं
है ।  It is next to impossible to handle such a huge population. लोगों का रोज सफर करना
और इतनी बड़ी तादाद को भारतीय रेलवे कै से हैंडल करती है? मैं मंत्री महोदय को दिल से प्रणाम करते
हुए धन्यवाद देता हूं ।  यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि वे कितनी दू रदृष्टा सोच रखते
हैं ।  माननीय प्रधान मंत्री जी के  विजन को साकार करते हुए भारतीय रेलवे ने अनेकों माइलस्टोन हासिल
किए हैं, कीर्तिमान हासिल किए हैं ।  भारतीय रेलवे की तरफ से जारी जो आंकड़े हैं, अभी हमारे  मंत्री
महोदय भी बता रहे थे कि वर्ष 2023-24 के  दौरान यात्रियों की संख्या 648 करोड़ रही है और 54
करोड़ नए यात्रियों का इजाफा हुआ है ।   The number of passengers have increased
because of the facilities, comfort, safety and precautions undertaken by the Railways.

          भारतीय रेलवे ने वर्ष 2022-23 के  दौरान माल ढुलाई, विद्यु तीकरण, नई रेलवे लाइनें बिछाने,
दोहरीकरण, लोको उत्पादन के  साथ सुरक्षा सुनिश्चित करने में शानदार उपलब्धियाँ हासिल की हैं । यह
जग-जाहिर है । वर्ष 2022-23 के  दौरान, भारतीय रेलवे ने 1,512 एमटीके  माल की ढुलाई की है तथा
2.44 लाख करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है ।
इसके  पहले मैं सभी माननीय सांसदों को बताना चाहता हूँ कि नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के  पहले,
एनडीए की सरकार के  पहले यही रेल, यही व्यवस्थाएं  थीं , चूंकि हम लोग देहात से थे, तो हमने वह
भारत भी देखा है और पिछले 10 साल में इस भारत को भी देखा है । यह भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा के न्द्र
हुआ करता था । Railways means, definitely, corruption will be there. पिछले 10 साल में ज़ीरो
करप्शन है । यह अनबिलिवेबल है । यह काबिले तारीफ है । हम अपनी इस सरकार को और भारत
सरकार को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं ।



          भारतीय रेलवे ने वर्ष 2022-23 के  दौरान माल ढुलाई, विद्यु तीकरण, नई रेलवे लाइनें बिछाने,
दोहरीकरण, लोको उत्पादन के  साथ सुरक्षा सुनिश्चित की है । इसके  बारे  में मैंने आपसे बताया कि माल
ढुलाई में भारतीय रेलवे में, वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2.44 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ, जो
ऐतिहासिक रिकॉर्ड है । रेलवे 100 परसेंट विद्यु तीकरण को पूरा करने के  लिए बहुत तेजी से आगे बढ़
रहा है । वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6,542 आरके एम रिकॉर्ड विद्यु तिकरण हुआ है । This is
unbelievable. This is fantastic. यह भारत की लाइफलाइन कही जाती है । भारत में 80 प्रतिशत
देहात है, गांव है । यह गांवों में बसता है । हम सब भी उसी पृष्ठभूमि से आते हैं । गरीबों की जिन्दगी को
आगे बढ़ाना, उनको रोज़गार के  डेस्टिेनेशन तक पहुंचाने के  लिए अधिकांश लोग रेल पर ही डिपेंड करते
हैं । प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी की सोच रही है कि गरीबों को कै से फायदा हो, गरीबों को कै से
सुविधाएं  मिलें, गरीबों की कै से सुरक्षा हो, गरीब लोग कै से इसे अफोर्ड कर पाएं , इसके  लिए मंत्री जी ने
सब्सिडी के  बारे  में बताया । 56 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलती है, जिससे senior citizen to
everybody, whoever buys ticket, gets it at a subsidised rate. It becomes very cheap for
them. बहुत ही सस्ते दाम पर टिकट होती है । यह एक अद्भु त सोच है कि अगर आप ट्रै वल नहीं  करते
हैं, तो आपके  पैसे तुरंत रिटर्न आ जाते हैं । अगर आप टिकट कैं सल करते हैं, तो आपके  पैसे तुरंत आते
हैं । पहले टिकट के  पैसे डू ब जाते थे । यह भी सोचने की बात है कि नरेन्द्र मोदी जी की सरकार का
अद्भु त प्रयास है ।

                   यदि मैं अपने संसदीय क्षेत्र गोरखपुर की बात कहूँ, मेरा आँखों देखा है कि वहाँ तीसरा ट्रै क
बिछाने का काम भी शुरू हो गया है । चूंकि गोरखपुर एक ऐतिहासिक जगह है । गुरु गोरक्षनाथ धाम की
वह धरती है । रोज़ाना एक लाख लोग गोरखपुर से ट्रै वल करते हैं । लोगों का आना-जाना लगा रहता  है ।
इसलिए वैसा सोचकर माननीय रेल मंत्री जी और रेल मंत्रालय ने वहाँ पर थर्ड ट्रै क बिछाने का काम शुरू
कर दिया है । चूंकि हम वहाँ पर स्वयं मौजूद थे, हमारे  यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भी वहाँ पर थे ।

          मैंने प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी थी । वह चिट्ठी लेकर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से मिला था
और निवेदन किया था कि एक वंदे  भारत ट्रे न हमारे  क्षेत्र के  लिए भी दीजिएगा । मैं रेल मंत्रालय भी गया ।
मैं आपको बताऊँ  कि हमारे  क्षेत्र के  लिए उन्होंने न के वल वंदे  भारत ट्रे न दी, बल्कि वे स्वयं वहाँ आये,
उन्होंने उसे हरी झंडी दिखाई । अब गोरखपुर से वंदे  भारत चलती है । इस तरह से, एक सांसद की
चिट्ठी को वे कितना दिल पर लेते हैं, जहाँ पर जरूरत होती है, वहाँ रेल मंत्रालय और प्रधानमंत्री जी
एक्टिव रहते हैं । इसलिए इस सरकार को एक रिजल्ट ओरिएं टेड सरकार के  रूप में जाना जाता   है ।

          महोदय, थर्ड ट्रै क के  साथ गोरखपुर तो आगे बढ़ ही गया । वित्तीय वर्ष 2022-23 के  दौरान,
5,243 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बिछाई गई । रोज़ाना काम हो रहे हैं । मैं बुलेट ट्रे न के  बारे  में भी
बता दूँ  , इसके  बारे  में पूरा देश जानना चाहता है । अपॉजिशन के  लोग हमेशा कहते हैं कि क्या बुलेट ट्रे न
पॉसिबल है । मैं उनकी जानकारी के  लिए बताना चाहता हूँ कि बुलेट ट्रे न के  लिए 300 किलोमीटर ट्रै क
बिछ चुका है । इस तरह से, हम लोग बुलेट ट्रे न के  लिए भी आगे बढ़ चुके  हैं । बहुत-से देशों के  साथ
हमारी कम्पनीज काम कर रही हैं ।

          अल्ट्रा -मॉडर्न बुलेट ट्रे न के  माध्यम से मेरा देश एक विश्व स्तरीय स्थान तक पहुंचेगा, जैसा कि
हमारे  यशस्वी प्रधान मंत्री जी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के  लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं । उसमें
बुलेट ट्रे न भी हमारे  लिए गर्व का विषय होगा । मैं स्वचलित सिग्नलिंग के  बारे  में कहूंगा । मोस्टली, हम



देखते हैं कि दस साल पहले एक्सीडेंट्स बहुत कॉमन थे, दुर्घटनाएं  कॉमन थीं , लोगों की, आम गरीब की
मृत्यु होना बहुत कॉमन था और कोई भी उनको सेंसिटिव तरीके  से नहीं  लेता था । भारतीय रेलवे ने
मौजूदा उच्च यातायात वाले मार्गों पर अधिक ट्रे न्स चलाने के  लिए लाइन क्षमता बढ़ाने के  साथ स्वचलित
सिग्नलिंग ब्लॉक्स की व्यवस्था कर दी, जहां सिग्नल्स होंगे । वर्ष 2022-23 में इसका 530 किलोमीटर्स का
आधुनिकीकरण हो चुका है, जहां सिग्नल्स में सेफ्टी है । ये ऑटोमैटिक सिग्नल्स हैं, ट्रै क्स को चैक किया
जाता है, ट्रै क्स को ऑनलाइन चैक किया जाता है । ट्रै क्स की सीसीटीवी के  द्वारा वॉच होती है ।

          जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे  देश विरोधी तत्व रेलवे ट्रै क्स पर अलग-अलग वस्तुएं  रख
रहे हैं, जिससे ट्रै क्स पर एक्सीडेंट्स होने के  चांसेज़ ज्यादा दिखाई देते थे । ये देश विरोधी ताकतें हैं कि
कै से सरकार को क्षति पहुंचाएं ? आपने पिछले दो-तीन महीनों में देखा होगा रेलवे टैक्स पर कोई लोहा
रख रहा है, कोई साइकिल का पहिया रख रहा है, कोई छोटी विस्फोटक चीजों को रख रहा है । ये सारी
चीजें भी हमारे  देखने में आई हैं, लेकिन मैं उन सभी लोगों को बता दूं   कि ऑनलाइन चैकिं ग भी
सीसीटीवी के  द्वारा हो रही है । सभी रेलवे ट्रै क्स पर नज़र रखी जा रही है । यह हमारी सरकार ने, हमारे
रेल मंत्रालय ने एकदम हाईटैक फै सिलिटी बनाई है, जिसके  लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं । 

          इसके  अलावा डिजिटल इंटरलॉक स्टेशंस, फ्लाईओवर निर्माण, गतिशक्ति फ्रं ट टर्मिनल इत्यादि
के  क्षेत्र में भारतीय रेलवे ने नए-नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं । इससे हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण
योगदान हुआ है । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आप कृ पया अपनी बात समाप्त करें  ।  

? (व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ  रवि किशन ( गोरखपुर) : सभापति महोदय, मुझे दो मिनट का समय और दे
दीजिए ।  इतनी उपलब्धियां हैं कि उनके  बारे  में बताने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत ग्रोथ हुई है,
हमने बहुत काम किया है ।  इतना अचीवमेंट मैं इतने कम समय में कै से गिनवाऊं गा? मुझको दो-तीन
घंटे का समय दीजिए ।  ? (व्यवधान) सरकार ने इतना काम किया है, इसलिए हमें उसके  लिए बोलना
पड़ेगा ।

माननीय सभापति : आप ?गागर में सागर? भर लीजिए

? (व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ  रवि किशन : सभापति महोदय, इसके  अलावा डिजिटल इंटरलॉक भी हमारे
रेल मंत्रालय का महत्वपूर्ण योगदान है ।   मेरा मानना है कि भारत को फाइव-ट्रि लियन-डॉलर की
अर्थव्यवस्था बनाने में भारतीय रेलवे का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है ।  

सभापति महोदय, गोरखपुर महंत अवैद्यनाथ माननीय योगी जी की कर्मभूमि है ।  मैं आपके  माध्यम
से सरकार को और माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे  संसदीय क्षेत्र के  गोरखपुर
जंक्शन के  लिए 500 करोड़ रुपए पारित हो चुके  हैं ।   मैं इसके  लिए यशस्वी प्रधान मंत्री जी और
माननीय रेल मंत्री जी को दिल से कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं ।  प्रधान मंत्री जी ने उसका शिलान्यास
किया, गोरखपुर स्टेशन को एनएसजी-1 श्रेणी में शामिल किया गया ।  इस श्रेणी में आने का मतलब कि



गोरखपुर स्टेशन के  विकास पर अधिक पैसा खर्च किया जा सकता है ।  आने वाले समय में यह स्टेशन
अपने नए स्वरूप में दिखेगा ।  

          माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि रेलवे की खाली पड़ी जमीनों पर पैनल्स लगाए जाएं  ।
 इससे जो लोग इनक्रोचमेंट, कब्जा करते हैं, ऐसा करने से सरकार को राजस्व ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : बस, आपकी बात पूरी हो गई है ।  

          श्री नीरज मौर्य जी ।

? (व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ  रवि किशन : सर, बस मेरी बात पूरी हो गई है ।  1,300 स्टेशंस को अमृत
भारत बनाने के  लिए प्रधान मंत्री मोदी जी को और रेल मंत्रालय को धन्यवाद ।  ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप इसे 1,337 स्टेशंस कर लीजिए ।

? (व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ  रवि किशन : 88 सालों के  बाद कोसी रेल महासेतु के  लिए प्रधान मंत्री जी को
धन्यवाद ।  ऐसी और भी अनगिनत बातें हैं, लेकिन चूंकि आप मुझे अपनी बात खत्म करने के  लिए बोल
रहे हैं, तो मैं शांत हो रहा हूं ।  

          आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय सभापति : श्री नीरज मौर्य जी ।

श्री नीरज मौर्य (आंवला) : अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे रेल (संशोधन)
विधेयक, 2024 पर अपनी बात रखने का अवसर दिया है । मैं आंवला की महान जनता का आभारी हूं,
जिसने मुझे यहां चुनकर भेजा ।

          सभापति जी, रेल हमारे  देश की जीवन रेखा के  साथ-साथ आम जन और गरीबों के  लिए ऐसी
सवारी है जो लोगों को हर जगह पहुंचाती है । हम लोगों ने भाप के  इंजन से इलेक्ट्रि क इंजन तक का
सफर तय किया है, इसलिए मैं आपके  माध्यम से माननीय मंत्री जी से अपील करूं गा कि कृ पया रेलवे
को निजीकरण की तरफ कतई न ले जाएं  । जब वर्ष 1905 में रेल बोर्ड की स्थापना हुई, तो इसकी
स्थापना करने से पहले सर थॉमस रॉबर्टसन ने एक समिति बुलाकर उसके  विचार लिए थे और उसके
बाद यह बोर्ड बनाया गया । आज माननीय मंत्री जी इस बोर्ड को खत्म करने के  लिए यह बिल लाए हैं ।
मैं माननीय मंत्री जी से अपील करूं गा कि आप भी यदि एक सर्वदलीय कमेटी बनाकर उसके  विचार लेते
और फिर संशोधन लाते तो ज्यादा बेहतर होता ।

                   सभापति जी, रेल बोर्ड रेलवे के  क्रियाकलाप चाहे यातायात हो, समय सारिणी हो, पार्सल,
आरक्षण आदि तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है । ऐसे में मेरा सुझाव है कि रेलवे बोर्ड को
स्वतंत्रता के  साथ निर्णय लेने वाला बोर्ड बनाने की आवश्यकता है और इसमें सरकार का जो नियंत्रण है,
उससे इसे मुक्त करना चाहिए तब रेलवे में सुधार होने की गुंजाइश बनती है । अभी ठं ड का मौसम आ
गया है । हमारे  यहां बहुत कोहरा होता है और इस वजह से बहुत सारी ट्रे नों को बंद भी किया जा रहा है



। मैं चाहूंगा कि कोहरे  से ट्रे नें विलम्ब से न चलें, इसके  लिए बहुत काम करने की आवश्यकता    है ।
इसके  साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कोरोना के  समय बहुत सारी ट्रे नें बंद कर दी गई थीं  । मुझे
लगता है कि उसके  बाद उन ट्रे नों को दोबारा चलाने पर कोई विचार ही नहीं  किया गया है । मैं जिस क्षेत्र
से आता हूं, वहां बिशारतगंज रेलवे स्टेशन है । यह बरेली का एक बड़ा व्यवसाय कें द्र भी है । वहां से
पहले बांदीपुर ट्रे न चलती थी । मैंने माननीय मंत्री जी को पत्र भी लिखा और मिल कर भी आग्रह किया था
। उस ट्रे न को चलाने के  लिए जब वहां के  अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई
लेकिन कोरोना के  बाद वह ट्रे न दोबारा नहीं  चलाई गई । वहां से सुबह एक ट्रे न चलती थी, जिससे बहुत
सारे  लोग व्यापार करने के  लिए जाते थे । उस ट्रे न को भी एक मार्च तक के  लिए कोहरे  की वजह से
रोका गया है । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि कोहरे  से बचाव के  लिए आपने उस ट्रे न को
रोका है, लेकिन जो ट्रे न बंद हो गई है, उसे चलाने के  लिए विचार करें , ताकि लोगों का व्यवसाय चलता
रहे ।

                   महोदय, माननीय मंत्री जी ने कवच की चर्चा की है । खास कर उत्तर प्रदेश की बात कहना
चाहता हूं कि जब तक यूपी में कवच नहीं  पहुंचेगा तब तक हम लोगों को देरी से जो ट्रे नें चल रही हैं,
उनसे छु टकारा मिलने वाला नहीं  है । कवच के  विषय में और ज्यादा तेजी से काम करने की आवश्यकता
है । हमारे  यहां जब ट्रे न चलती है तो उससे पर्यावरण को भी नुकसान होता है । ट्रे न से जो कार्बन बनता
है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे पर्यावरण भी संतुलित बना रहे । आज कल जिस
तरह से हम हर क्षेत्र में डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, उसी तरह हमें रेल के  संचालन और हाई
स्पीड के  बारे  में तथा रेल के  विकास के  बारे  में अलग से कोई कानून बनाने की आवश्यकता है । जब
तक अलग से कानून नहीं  बनेगा, मुझे लगता है इस दिशा में हम आगे बढ़ने में सक्षम नहीं  हो पाएं गे ।

          सभापति जी, आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं । उत्तर प्रदेश में बहुत सारे  ऐसे जिला मुख्यालय हैं
जो राजधानी दिल्ली से नहीं  जुड़े हैं । बहुत से जिलों के  लोग राजधानी में आने के  लिए सौ किलोमीटर,
डेढ़-दो सौ किलोमीटर की यात्रा करके  दिल्ली आते हैं इसलिए मैं आपसे आग्रह करूं गा कि हमारा क्षेत्र
जो कि बरेली और बदायूं से मिलकर बना है, बदायूं से दिल्ली आने की कोई सीधी व्यवस्था नहीं  है ।
हमारे  साथ में लखीमपुर है, वहां से भी दिल्ली आने की कोई व्यवस्था नहीं  है । इस तरह ऐटा, कासगंज,
सीतापुर आदि बहुत सारी जगहें हैं । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूं गा कि उत्तर प्रदेश के  जितने भी
जिला मुख्यालय हैं, यदि उन्हें राजधानी दिल्ली से जोड़ने की उचित व्यवस्था हो जाएगी तो बहुत अच्छा
होगा । जब हम नई ट्रे नें चला रहे हैं, तो हमें इस दिशा में भी काम करने की आवश्यकता है ।

          इसी तरह, एटा, कासगंज, सीतापुर इत्यादि बहुत सारे  क्षेत्र हैं, जहां से सीधे दिल्ली आने की कोई
व्यवस्था नहीं  है । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूं गा कि जब आप नई ट्रे नें चला रहे हैं तो इसके  लिए
भी एक व्यवस्था कर दें  कि उत्तर प्रदेश के  जितने भी जिला मुख्यालय हैं, उन्हें राजधानी एक्सप्रेस से
जोड़ने की उचित व्यवस्था कर दें  ।

माननीय सभापति : अब आप अपना भाषण समाप्त करें  ।  

श्री नीरज मौर्य  : माननीय सभापति जी, अभी तो मुझे बोले हुए बहुत कम समय ही हुआ है ।

माननीय सभापति : आपकी पार्टी के  लिए 16 मिनट का समय है ।  



श्री नीरज मौर्य : माननीय सभापति जी, मेरा आपसे निवेदन है कि मैं दो-चार बातें कह कर अपनी बात
समाप्त कर दूं गा ।

          मान्यवर, मैं ज्यादातर ट्रे नों से ही चलता हूं ।  अभी जब मैं बरेली आ रहा था, तो हमारे  यहां के
कु ली लोग हमसे मिलने आए थे ।  कु लियों ने अपनी समस्याएं  मेरे  सामने रखीं  ।  उन्हें मैं लिखित में भी
माननीय मंत्री जी को दूं गा, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि कु लियों का जो कार्य है, वह बड़ा जोखिम
वाला है ।  अब ठं ड का मौसम आ गया है ।  मैं चाहूंगा कि उनके  लिए स्टेशंस पर उचित रूप से बैठने
की, ठहरने की व्यवस्था हो ।  इस ठं ड के  मौसम में अगर माननीय मंत्री जी उनके  लिए अलाव की
व्यवस्था कर देंगे तो उससे कु लियों के  लिए और साथ ही यात्रियों के  लिए भी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि
जब कड़कड़ाती हुई ठं ड होती है, उस समय जब यात्रियों को ट्रे न पकड़नी होती है तो कु लियों के  बगैर
उनका काम नहीं  चलता है ।  कु लियों को बीमा कवर भी मिलना चाहिए, यह मैं आपसे निवेदन करता हूं
।

          माननीय सभापति जी, आए दिन हम लोग यह देख रहे हैं कि ट्रे नों में खाने की गुणवत्ता गिरती
चली जा रही है ।  आप भी ट्रे न्स से चलते होंगे, हम लोग भी ट्रे न्स से चलते हैं ।  हम लोगों को भी ट्रे नों में
खाना पड़ता है ।  खाने की गुणवत्ता को और कै से ठीक किया जाए, अगर इसकी ओर भी माननीय मंत्री
जी ध्यान देंगे तो अच्छा होगा ।

          महोदय, प्लेटफॉर्म टिकट को भी बहुत महंगा कर दिया गया है ।  मैं चाहूंगा कि प्लेटफॉर्म टिकट
के  मूल्य दो-तीन रुपये होने चाहिए ।  

                   महोदय, ट्रे नों में सफाई के  साथ-साथ स्टेशंस की जो सफाई है, उसकी तरफ भी ध्यान दिया
जाना चाहिए ।  स्टेशंस पर शौचालयों की जो कमी है, उसे भी ठीक किया जाना चाहिए ।

श्री नीरज मौर्य : माननीय सभापति जी, अन्त में, मैं माननीय मंत्री जी को दो-चार सुझाव देते हुए अपनी
बात समाप्त करूं गा ।

माननीय सभापति : आप तो कई सुझाव दे  चुके , अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए ।

श्री नीरज मौर्य : माननीय सभापति जी, रेलवे बोर्ड के  काम-काज की कै से निगरानी की जाए, उसका
कै से मूल्यांकन किया जाए, इसके  लिए भी एक नियामक बनाने की आवश्यकता है ।   इसलिए मैं
माननीय मंत्री जी से आग्रह करूं गा कि जब रेलवे के  लिए बजट आए तो उस बजट में रेल सिस्टम को
सुधारते हुए हम कै से आगे बढ़ें , इसकी तरफ जरूर ध्यान देंगे ।

          बहुत-बहुत धन्यवाद ।

SHRI BAPI HALDAR (MATHURAPUR): Thank you Honourable Speaker Sir for letting
me speak on the Bill. I also thank the people of Mathurapur Constituency for their love
and support, today I got the opportunity to speak in the Parliament. Honourable
Speaker Sir, through you I would like to draw the attention of the Railway Ministry. We
get to hear about many new projects like the Amrit Bharat Station, Vande Bharat
Express, Bullet Train etc. Practically, infrastructure and service are the two main



components of Railways. There are many places where infrastructure exists, but there
is degradation of service. Honourable Speaker sir, in reality, we see the only lifeline
that common people have is the Railways. But the Railway Ministry acts indifferent
towards the security of the common people. Seems like they are not serious enough
about passenger safety. Honourable

Sir, the trust and confidence of the common people towards the Indian Railways
is at rock bottom. During the tenure of previous governments, the senior citizens used
to get a concession on their long travel ticket fares. Now this concession has been
withdrawn. I believe this should be reintroduced as soon as possible to help the
common people. Honourable Sir, the way current railway services are deteriorating,
the way the number of employees in the Railway services are being lessened, is
similar to how they are curtailing the number of railway compartments. We have seen,
that train gets canceled anytime and this has become a practice. Common people are
finding themselves in huge trouble because of this. Still, we don't see the railway
department taking any major steps to change this. With each passing day, the Railway
fare is increasing, but the services are degrading. Lakhs of people are commuting
daily via train by risking their lives.

We have heard a lot about new technologies. We have heard about Kavach. But
in reality, we haven't seen those being implemented and the common man is deprived
of those facilities. Frequently we wake up to the news of some train accident,
someone dying a mother losing their children to an accident, a brother losing their
sibling or a child losing their father. This is unfortunate for us. I believe the railway
department should prioritize more on passenger safety. The small halts and stations
lack in providing proper service to the passengers. Honourable sir, in this regard I
would mention the Kakdeep and Kashinagar stations in my constituency. There is
infrastructure, yet no train stops there, thus the people can't avail the services to this
date. The common man has pleaded many times but the Railway ministry paid no
heed to them. The previous member of Parliament also demanded this several times.
The common people have demanded to increase in the number of platforms in
Madhabpur station, but to no avail. The common man has to commute daily through
the unmanned level crossing risking their life. I would request the railway ministry to
please look into these matters with urgency and help the common people.

We have been told this time and again that in West Bengal, we haven't provided
land for the work of Railways. West Bengal has been labeled like this. However, I
believe that this is a lie. I can state with utmost responsibility that from
Lakshmikantapur to Namkhana, land has been identified for the doubling of Railway



lines. The Railway Department has not yet started the work. We have told them
repeatedly, yet no work has been done. From Jaynagar to Raidighi, land has been
identified for creating a new line. That has been proposed in the budget during the
tenure of the then Railway minister Mamata Bandopadhyay. That work is yet to begin.
We know, that many trains in West Bengal that were stopped during the COVID-19
pandemic haven't been started again. Through you Honourable Speaker Sir, I will
request the railway ministry to resume the services of these trains which were stalled
during the COVID Pandemic.

Honourable Sir, in conclusion, I would like to request the honorable Railway
minister to not discriminate against West Bengal and the projects within the
Mathurapur Constituency which were included in the railway budget presented by the
then Railway Minister and current Chief Minister of West Bengal Mamata
Bandopadhyay should be started without delay as in the new rail line expansions
between Jaynagar to Raidighi and Lakshmikantapur to Dhanganga, Namkhana to
Bakkhali, Kakdwip to Gangasagar. I have said this numerous times and I have also
informed the honourable minister through a letter. I would conclude my speech by
thanking you once again.

SHRI TAMILSELVAN THANGA (THENI): Hon. Chairman Sir, I thank you for allowing
me to speak about Railway Amendment Bill. You earlier brought Bills to amend the
Aircraft Act and also the Criminal Procedure Act. The names of Bill were in Sanskrit.
Aircraft Bill was something like Bharatiya Vayu vahan Samhita. I could not even name
this Bill correctly. It is in Sanskrit. The criminal procedure Act was named as Bharatiya
Nyaaya Samhita. These are Sanskrit names for the Govt. Bills. But this Railway
Amendment Bill is not made into a Sanskrit name whereas you have named it as
simple as Railway Amendment Bill. I appreciate the Hon Railway Minister and thank
him for this move.

The intention of bringing this Bill has been explained by Hon Minister for
Railways. Old and obsolete laws cannot help us and they have to be changed as per
the existing requirement. If we merge these two Bills, if we bring a new Bill, it will be
easy for managing the Affairs of the Railway Ministry. This was what has been said by
Hon Minister of Railways. You are appointing Heads for the Zonal Railways. You
should give preference to the Officers who know the local language so that it can
benefit the passengers of that area. If you appoint an Officer at the rank of GM or Dy.
GM in Southern Railways of Tamil Nadu and if they do not know the local language,
Tamil, it will not help the passengers who wish to go and meet them. As they do not
understand the local language and there is a gap in communication. If you appoint



Officers who know the local language particularly Tamil it will be beneficial to the rail
passengers. This my humble request.

In order to prevent accidents, you brought Kavach System in Indian railways. You
have allocated 800 Crore Rupees for this. Hon Minister is very much aware of the fact
so many accidents take place in railways even after Kavach was brought.   This
Kavach system could not be implemented by you completely. If you bring Kavach
System for all the Trains, we can create a Railway system free of accidents. This is
our intention as well as yours. This Kavach system should be allocated more funds
and should be extended to all the Trains so that we can bring down the number of rail
accidents. I think the Hon Minister understands Tamil. When we travel in trains, we do
not get good quality of food. I am not just saying this as a complaint. The catering
facilities should be monitored and of good quality. Not only for me the rail passengers
especially the general public are of the opinion that the food quality is not up to the
mark in Trains. Similarly, you have to look about toilets. Several thousands of rail
passengers travel from Kanniyakumari to Kashmir through trains every day. Several
Crores travel though trains. Toilets are unhygienic. You have appointed persons for
cleaning the toilets but there is no supervisor to look into the working of the person
who does cleaning of toilets. Every train should be given importance as regard clean
toilets and quality food. In the CAG Report, Railway track about 20 percent of them
are in worse condition. They should be upgraded. You should answer what is the
proposal you have with you to upgrade these 20 percent of Railway tracks which are
in worse condition. About Loco pilots: women drivers, loco pilots are operating these
trains. They are forced to operate these trains for 36 hours continuously. I want that
only these women loco pilots should be allowed to operate trains for just 8 hours a
day. You are giving only 6-month maternity leave to women employees of Railways.
Similar to the scheme in Tamil Nadu, Hon Chief Minister of Tamil Nadu has extended
1-year maternity leave to Women government employees of the State Government.
Such a thing should be emulated by the Indian railways. I request Hon Minister for
Railways to implement this One-year maternity leave scheme for women Railway
employees.

You are naming the Trains. Vande Bharat is a good name. Many people use
these trains. It is a welcome step. But the names you keep for trains are Vande
Bharat, Tejas, Namo Bharat etc. But the Trains in Tamil Nadu are named as Pandiyan
Express, Cheran Express, Cholan Express, Vaigai Express Malaikottai Express,
Podhigai Express in Tamil Nadu. If you name the Trains running in Tamil Nadu in Tamil
it will be good for the State as well as Union Government. People will also understand



the names easily. I humbly request that the rendering of names of trains should be in
accordance with usage of the concerned regional language.

In order to generate income, Hon Minister has explained the details. You also said
that only when there is cooperation between the State and Union Governments you
can lay a new railway line. When Muthamizh Arignar Dr Kalaignar was the Chief
Minister of Tamil Nadu, he said that ?when we ask for a new railway line, the Union
Government says that the State Government should give 50 percent of the share
money for that rail project. We are ready to provide that 50 percent share. But will the
Union Government provide half of the income that is generated from that new rail way
line?? This was asked by Dr Kalaignar. There was no reply from the then Union
Government. Therefore, we have so much of financial burden in the State of Tamil
Nadu.

Hon Minister talked about income generation of Railways in his speech. We say,
we want a separate allocation for rail projects of Tamil Nadu. Sir there should be a
new railway line between Erode-Palani and Dindigul-Sabarimalai. I can explain the
reason. Approximately 1 Crore people every year within two months visit Sabarimala.
Every Month 5 lakh Ayyappa Pilgrims visit these places. We want that a separate
railway line should be laid between Dindigul and Sabarimalai. Even if you don?t give,
you can provide a railway line between Kodaikkanal Road to Theni for a stretch of 48
kms. Ayyappa pilgrims throughout India can come to Theni and from there they can
reach Sabarimala from Theni which 50 kms by road.   I request Hon Minister of
Railways to look into this. New railway route between Dindivanam-Tiruvannamalai and
Perambalur are also pending for long. Hon Minister knows Tamil. He understands the
sentiments of Tamil Nadu. He should allocate more funds for these Railway projects. I
request that Hon Minister should give importance to Dindigul-Sabarimala rail line
project. Thank you.

14.00 hrs

SHRI G. M. HARISH BALAYOGI (AMALAPURAM): Sir, thank you for giving me an
opportunity to speak on this important topic. The Indian railways has been part of each
and every one of us across religions, language, cultures and even generations. Much
like an old tree in forests, the Indian railways has seen our young nation grow from an
exploited prisoner of the British wherein trains were used to carry out our resources
and people for the development of the colonizers to a new born nation where the
people began using trains to discover new parts of the country, set up families and
work towards the growth of our nations. Now, as a purpose-driven youthful nation, this
is at the crux of achieving greatness, not just in Asia, but across the world.



          The Indian railways is the thread that binds together the fabric of our nation. The
growth we see in our country today would not be possible, had not the Indian railways
been present and grown over the last 200 years. The astounding numbers have
rightfully earned the railways the title ?Lifeline for the Nation?. Under the visionary
guidance of our hon. Prime Minister, Modi Ji and the directions of our Railway
Minister, Shri Ashwini Vaishnaw ji the Indian railways has grown exponentially towards
realizing our goals of Vikasit Bharat 2047.

          Over the last 10 years, our railways has established, upgraded and operated
more than 1,20,000 kilometres of rail lines, 8000 railway stations and served more
than 600 crore passengers annually. Gone from laying four-kilometre per day in 2014-
15 to 14-kilometer of tracks per day, it has achieved almost four times increment. We
have also achieved double electrification of railway lines across India within a decade.
This shows our Government's commitment towards the growth and development of
India and its railways.

                   Respected Chairman, Sir, my own State, Andhra Pradesh has very fond

relations with the Indian railways starting all the way back in the late 19th century. This
may sound strange given that our State for all practical purposes, is merely 10 years
old, thanks to an absolute unscientific bifurcation, wounds were deep to an anarchy of
last five years. My State is finally now healing again, thanks to the efforts of Shri
Narendra Modi Ji, our hon. leader and Chief Minister, Shri Nara Chandrababu Naidu ji,
and our Deputy Chief Minister, Shri Pawan Kalyan ji.

          Sir, the previous State Government sold nothing but false dreams in the name
of progress. This is aptly represented by their failure to fulfil their major poll promise of
setting up the South Coast Railway Zone, a truly cherished dream of every Andhra-ite.

Every year from 2019 to 2024, loud and empty announcements were made, yet
nothing was done. It was due to our party?s actions and continuous efforts that the
failure to allocate land on the part of the previous State Government was uncovered at
the national level, showing their hypocrisy to the world at large.

In absolute contrast, as soon as the NDA Government - Modi 3.0 and CBN 4.0 -
came into power both at the Centre and in the State of Andhra Pradesh, we
announced railway projects worth Rs. 9,150 crore in Andhra Pradesh. We also
sanctioned construction of a special line from Vijayawada to the rightful capital of our
State - Amravati.   Also, a lot of beautification projects under the Amrit Bharat Station
Scheme at almost 53 railway stations across AP costing about  Rs. 1,397 crore were
announced.



We have delivered in just five months of the Government more than what they
have done in five years of absolute power. This is because unlike the previous State
Government that crushed Andhra Pradesh with lies, murders and corruption, our
Government has uplifted our Andhra brothers and sisters with development, growth
and opportunity.

Respected Chairman Sir, now I come to the Bill. I would like to state that the
Railways (Amendment) Bill, 2024 marks a significant step towards realising the vision
by shredding the outdated colonial shackles and ushering in necessary changes.

This Bill introduces essential amenities to streamline administrative and legal
procedures related to the Indian Railways by granting authority to the Railway Board
and enabling it to effectively discharge its duties. This is a clear indication of the
commitment of our Government to cut down archaic laws, replacing them with
indigenous and futuristic legislation.

Respected Chairman Sir, as I come towards the end of my speech, I would also
like to mention a few points that I believe are important for the Railway Minister to take
a note of, to take our railway services to the accelerated path of being the best in the
world.

There are three ?A?s which I would like to mention. The first one is the
accessibility. As I stated earlier, the Indian Railways has been growing at a record
year-on-year basis for the last decade. I applaud the Government?s unwavering
commitment to connect many cities, towns, villages and hamlets across the country.

HON. CHAIRPERSON: Kindly give your suggestions to the Minister.

SHRI G. M. HARISH BALAYOGI: Sir, I will take a few more minutes and conclude.

HON. CHAIRPERSON: You have already taken six or seven minutes.

SHRI G. M. HARISH BALAYOGI :  Sir, I would like to mention to the Ministry that we
have to take into consideration three ?A?s over here, specifically regarding t
accessibility, affordability and accountability because we are progressing by
transforming the railways from where it was a decade ago to where we have reached
till now. We are also introducing new trains, like bullet trains.   We are expecting ?
(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Shri Kaushalendra Kumar ji.

SHRI G. M. HARISH BALAYOGI : Sir, please give me one minute and I will conclude.



HON. CHAIRPERSON: Shri Kaushalendra Kumar ji.

SHRI G. M. HARISH BALAYOGI:   Sir, I requested you for at least two minutes of
more time.

HON. CHAIRPERSON: No. There are a number of speakers. Due to time constraint, I
could not accommodate.

SHRI G. M. HARISH BALAYOGI: Sir, I come to the conclusion. The Indian Railways
is an integral part of our society as it caters to the needs of all.

HON. CHAIRPERSON: Your three ?A?s have already been well taken by the hon.
Minister.

SHRI G. M. HARISH BALAYOGI:  Our hon. Prime Minister, while recently flagging off
new Vande Bharat trains stated that we would not stop until the Indian Railways
guarantees comfortable travel for the poor, the middle class and everyone.

HON. CHAIRPERSON: Thank you.

Shri Kaushalendra Kumar ji.

श्री कौशलेन्द्र कु मार (नालंदा) : सभापति महोदय, आपने रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 पर चर्चा में
भाग लेने का अवसर दिया, इसके  लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।  मैं सबसे पहले माननीय रेल मंत्री
जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक द्वारा रेलवे अधिनियम, 1989 में संशोधन और भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम,
1905 के  प्रावधानों को शामिल करने का प्रस्ताव है ।   

माननीय सभापति :  आप विषय पर आ जाइए ।

? (व्यवधान)

श्री कौशलेन्द्र कु मार : माननीय सभापति जी, अब भारतीय रेलवे अधिनियम, 1905 समाप्त हो जायेगा
और एक ही रेलवे अधिनियम कानून लागू होगा जिससे रेलवे बोर्ड की शक्तियों में वृद्धि होगी और साथ
ही बोर्ड की संचालन की समग्र दक्षता को बढ़ावा मिलेगा । दो अलग-अलग कानून, जो वर्तमान में हैं,
इनकी आवश्यकता भी नहीं  रहेगी । भारतीय रेलवे बोर्ड के  प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाने में
स्वतंत्रता मिलेगी । मूलरूप से अब रेलवे बोर्ड पूर्ण रूप से अधिक सशक्त बन जायेगा जिससे भारतीय
रेलवे को आधुनिक बनाने में काफी मदद मिलेगी । मैं रेलमंत्री जी को इसके  लिए धन्यवाद देता हूं ।

           माननीय रेलमंत्री श्री अश्‍विनी  वैष्णव जी के  नेतृत्व में रेलवे विभाग काफी प्रगति के  पथ पर आगे
बढ़ रहा है ।  रेलवे द्वारा आधुनिक एवं स्वदेशी तकनीक से बनी वंदे  भारत ट्रे नों की शुरुआत काफी
सराहनीय है ।  मेरे  राज्य बिहार में 12 वंदे  भारत ट्रे नों की शुरुआत हुई है जबकि देश भर में 68 वंदे
भारत ट्रे नें चल रही हैं ।  यह सराहनीय कदम है ।  मैं पूरी दुनिया में इस तरह से कार्य करने वाले
माननीय रेल मंत्री जी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और साथ ही मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को



बहुत बधाई देता हूं ।   वंदे  भारत, खासकर बिहार में 12 ट्रे नें दी गई हैं और इनका 22 स्टेशनों पर
ठहराव भी हो रहा है ।  इसकी काफी लोग सुविधा ले रहे हैं ।

                     महोदय, रेलवे नमो भारत रे पिड रेल द्वारा छोटे शहरों में रेल सेवा प्रदान करने की दिशा में
उत्कृ ष्ट कार्य कर रहा है ।  यह अच्छी बात है क‍ि रेलवे विभाग जल्द ही बुलेट ट्रे न भी चलाने जा रहा    है
।  मेरा सरकार से आग्रह है कि दिल्ली कानपुर, वाराणसी होते हुए पटना के  लिए भी बुलेट ट्रे न चलाने
की परियोजना को जल्द से जल्द मंजूरी देने का काम करें  ।

          रेलवे में यात्री सुरक्षा एक अहम मुद्दा है ।  रेलवे द्वारा बड़ी लाइनों की सभी मानव रहित क्रॉसिंग्स
को समाप्त किया जाना एक उपलब्धि है ।  कवच से सुरक्षा के  पुख्ता प्रबंधन रेलवे द्वारा किए गए हैं ।
 इंजन में कवच सिस्टम तो रहेगा ही, साथ ही रेलवे लाईन के  साइड में भी कवच प्रणाली सिस्टम लगाया
जा रहा है, जो एक सराहनीय कदम है ।   बिहार राज्य के  करीब 98 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत
परियोजना का चयन कर विकसित स्टेशनों का निर्माण हो रहा है ।  मैं इसके  लिए माननीय मंत्री जी का
स्वागत करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं ।

          मैं माननीय रेलमंत्री जी से आग्रह करना चाहता है कि कोरोनाकाल में जो रेलगाडियां बन्द कर दी
गई थीं , जिनके  किराए बढ़ाकर लिए गए थे, इन्हें दोबारा चलाने की जरूरत है ।  वरिष्ठ नागरिकों की
किराये में छू ट बंद कर दी गई है, इसकी भी शुरूआत करने की जरूरत है ।  खासकर कोरोना काल में
जो भी ट्रे नें चल रही थीं , कोरोना से पहले जहां रुक रही थीं , उन स्टेशनों पर ठहराव शुरू कराया     जाए
।

            महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र के  बारे  में कु छ अनुरोध करूं गा ।  राजगीर रेलवे स्टेशन को
अमृत भारत रेलवे परियोजना के  तहत विकास करके  विश्वस्तरीय स्मार्ट रेलवे स्टेशन बनाने की दिशा में
मंजूरी देने का काम करें  ।  स्टेशनों के  भवनों का डिजाइन स्थानीय संस्कृ ति, ऐतिहासिक विरासत और
वास्तुकला के  आधार पर ही तय किया जाए ।  राजगीर ब्रह्मा जी की पवित्र यज्ञ भूमि है ।  यह संस्कृ ति
और वैभव का के न्द्र होने के  साथ-साथ जैन, बौद्ध और हिन्दू  धर्मावलंबियों की संगम-स्थली एवं तीर्थ
स्थली भी है ।  राजगीर का ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व है ।  राजगीर में धार्मिक मान्यताओं के
अनुसार प्रत्येक तीन वर्षों में एक माह मलमास में सभी देवी-देवताओं का वास होता है ।  यहाँ मलमास में
विश्व प्रसिद्ध विराट मलमास मेला लगता है ।  राजगीर में साल भर देश-विदेश से पर्यटकों एवं तीर्थयात्रियों
का आना-जाना लगा रहता है ।  

इतना ही नहीं , राजगीर में अंतर्राष्ट्री य विश्वविद्यालय है । वहीं  पर खेल विश्वविद्यालय भी है । अब वहां
एयरपोर्ट भी हो गया है । इसकी एक अलग पहचान है । मेरा मंत्री जी से विशेष निवेदन है कि राजगीर
को विकसित करने की आवश्यकता है ।

माननीय सभापति : धन्यवाद ।

श्री कौशलेन्द्र कु मार : महोदय, के वल एक मिनट दे  दीजिए ।  रामपुर पर हॉल्ट है, जहां ट्रे न रुकती है,
लेकिन टिकट नहीं  कटता है ।  मैंने इस संबंध में माननीय मंत्री जी से कई बार निवेदन भी किया है ।
 धन्यवाद ।



श्री अरविंद गणपत सावंत (मुम्बई दक्षिण) : आदरणीय चेयरमैन सर, रेल संशोधन विधेयक पर मैं
अपने विचार प्रकट करने के  लिए खड़ा हुआ हूं । आपने मुझे अनुमति दी, इस हेतु मैं आपको धन्यवाद
देता हूं । मैं इस बिल का स्वागत करता हूं, क्योंकि प्रशासकीय इम्प्रूवमेंट हम चाहते थे । It is a very
good sign. You want to amalgamate the two Acts. खासकर 1979 व 1905, लेकिन इसमें जो
आपने कहा है कि रेलवे ऑर्गेनाइजेशन लोक निर्माण विभाग से वर्ष 1905 में अलग कर दिया गया था ।
अब आप उसके  कामकाज व स्वतंत्रता को बढ़ाना चाहते हैं । स्वतंत्रता जो विषय है, will that
autonomy be granted to the Board or not ? will the interference of the Government
continue in the functioning of the Railways? You should definitely direct them, but right
now मुझे कभी-कभी अजीब लगता है । आपने इसमें एक विषय रखा है कि जो ओपन लैंड है, उस हेतु
आप क्या करने वाले हैं? उसमें एक प्रावधान था कि रेल की खुली जमीनों को विकसित करने के  लिए
रेल विकास कॉरपोरेशन व भूमि विकास कॉरपोरेशन हैं । आपने अभी तक क्यों नहीं  सोचा? रेल की जो
खुली भूमि है, उसमें एनक्रोचमेंट हुआ है । एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पक्का घर व प्रधान
मंत्री आवास योजना लाई है । जो झुग्गी-झोपड़ियां रेल की जमीन पर स्थित हैं, उनके  संबंध में रेल
मंत्रालय कहता है कि हमारे  पास कोई ऐसी नीति नहीं  है, नियम नहीं  है कि हम इनके  लिए घर बनाएं  ।
महाराष्ट्र  में वर्ष 2000 से पूर्व की जो झुग्गी-झोपड़ियां थीं , उनको सरकार ने अधिकृ त कर दिया है ।
उनको रिहैब करना है, तो न रेल प्रशासन उनसे बात करता है, न रेल मंत्री जी बात करते हैं कि हमारी
जमीन पर जो एनक्रोचमेंट है, उसमें क्या राज्य सरकार हमारा सहयोग करेगी? अगर राज्य सरकार
सहयोग करेगी, तो अच्छा होगा कि आप उसको आगे जाकर उपयोग कर सकते हैं । रेल वाले झुग्गी-
झोपड़ियों को कभी भी नोटिस देकर हटा देते हैं । आपका पक्का घर तब कहां गया, प्रधान मंत्री आवास
योजना कहां गई? आप क्यों न सम्मिलित होकर राज्य सरकार से बात करके  कहें कि प्रधान मंत्री जी
उनको पक्का घर देना चाहते हैं । हमारी जमीन पर ये रह रहे हैं । हमारे  पास कोई नियम-नीति नहीं  है ।

          सर, आपने स्टेशन का नाम पंडित दीन दयाल उपाध्याय रख दिया, जो मुझे बहुत अच्छा     लगा
। मैं इसका स्वागत करता हूं । मैं कितने सालों से अनुरोध कर रहा हूं, उस पर भी ध्यान दीजिए कि
आपकी पार्टी ने महाराष्ट्र  में बोर्ड लगाए कि रेलवे स्टेशन के  नाम बदल दिए गए हैं और उसका क्रे डिट भी
लिया । हालांकि मैं अके ला था, जिसने संसद में यह विषय उठाया था कि करीरोड को लालबाग करो,
सैंडहर्स्ट को डोंगरी करो । आप प्रश्नकाल में प्रश्न संख्या 122 में आपने सारे  पुराने नाम लिखे हुए हैं । वे
नाम बदले कि नहीं ? बोर्ड तो आपकी पार्टी लगाती है कि हमारी सरकार ने नाम बदल दिया, लेकिन
आज भी वही नाम चल रहे हैं । चेंबूर को गिरगांव करना था, लेकिन आज तक नाम नहीं  बदला । आज
के  122 नंबर प्रश्न पर वही नाम दोबारा आए हैं ।

          महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि रेल बोर्ड को जब आप स्वतंत्रता देना चाहते हैं, तो इन सारी
चीजों को भी देखना चाहिए । जैसे पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्टेशन आपने नाम दिया, वैसे ही मैं
आपके  संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पूरे  देश, पूरे  एशिया में रेल जब शुरू हुई तो रेल शुरू करने वाले
भारतीय नाना शंकर सेठ थे । मुंबई सेंट्र ल स्टेशन को उनका नाम देने के  लिए राज्य सरकार ने प्रस्ताव
पास किया, महानगर पालिका ने प्रस्ताव पास किया, आपके  पास गया, लेकिन आपको ऐसा करने में
क्या अड़चन है, मुझे समझ नहीं  आता । इतना अच्छा काम, जिससे आपको पूरे  महाराष्ट्र , पूरे  देश से



आशीर्वाद मिलेगा कि जिस शख्स ने अपने खुद के  बंगले में Great Indian Peninsula Railway का
हेड ऑफिस खोला था ।

          मैंने आपसे प्रार्थना की थी । आप इस विषय को तो पूरा कीजिए । छत्रपति शिवाजी महाराज
टर्मिनल पर छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैच्यू लागने के  लिए मैं बार-बार मांग कर रहा हूं । आपने
के वड़िया स्टेशन का नाम बदल दिया । वहां आदरणीय वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैच्यू लगा हुआ    है ।
बिल्डिंग पर म्यूरल लगा हुआ है । क्या सेंट्र ल रेलवे का जो हेडक्वॉटर्स है, वहां छत्रपति शिवाजी महाराज
का स्टैच्यू नहीं  लग सकता है? वह एक छोटा सा काम आपको करना चाहिए ।

          मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं । जब आप अक्टू बर में आए थे तो नाना स्टेशन की
मांग के  बारे  में राजस्थान के  लोग आपसे से मिले थे । बांद्रा से जयपुर के  लिए जो ट्रे न चलती है, उसको
नाना स्टेशन पर रोकने की बात की थी । वह नहीं  हो रहा है । आप नाना शंकर सेठ जी का नाम नहीं  दे
रहे हैं । यह स्वतंत्रता किस बात की होगी? उनको फाइनेंशियल पावर भी देना चाहिए । अगर आप
किसी जीएम से पूछें गे कि आपकी फाइनेंशियल पावर क्या है तो आपको पता चलेगा कि GM has got
a very meagre amount to spend.

HON. CHAIRPERSON : It is up to Rs. 500 crore.

श्री अरविंद गणपत सावंत : सर, इस समय उसको फाइनेंशियल पावर्स देने की भी जरूरत है ।
Administrative powers without responsibility and responsibility without power can not
match. both the things cannot match. So, we have to have the financial powers to be
granted to the GM.

          आखिर में, मैं नांदेड़ स्टेशन के  बारे  में कहना चाहता हूं । मराठवाड़ा में जो नांदेड़ स्टेशन है,
which comes under the South Central Railway. अब पूरा नांदेड़ महाराष्ट्र  में है । वहां से रेल
शुरू होकर साउथ सेंट्र ल रेलवे तक आती है । साउथ सेंट्र ल रेलवे वाले उसको कु छ भी सुविधा नहीं  देते
हैं और न उसकी कोई मांग को पूरा करते हैं । इसके  लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं ।

          मैं बिल का स्वागत करता हूं । आपकी एडमिनिस्ट्रे टिव रिफॉर्म करने की कोशिश है । लेकिन,
अगर उसमें ऑटोनोमी नहीं  आई और उसको अधिकार नहीं  दिया गया तो यह सिर्फ  कागजों में ही रह
जाएगा । फिर भी, मैं आपको शुभकामनाएं  देता हूं । आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, उसके  लिए
आपको धन्यवाद देता हूं ।

माननीय सभापति : श्री निलेश ज्ञानदेव लंके  ? उपस्थित नहीं  ।

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू  बारणे (मावल) :  सभापति महोदय, मैं रेलवे (संशोधन) बिल, 2024 पर अपनी
बात रख रहा हूं ।   पहले तो मैं माननीय रेल मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उनके
कार्यकाल में रेल मंत्रालय को गति मिली और कई रेल मार्ग उनके  कार्यकाल में बने ।  यातायात करने
वाले यात्रियों को सुविधा देने की बात हो, स्टॉपेज की बात हो या अन्य कोई बात हो, उन्होंने रेलवे के
महत्व को बढ़ाया है ।  इसके  लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं ।



          महोदय, इस विधेयक में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 को
रेलवे अधिनियम, 1991 में अधिकृ त करना है ।  यह कदम भारतीय रेलवे कानून के  ढांचे को सरल
बनाने और आधुनिक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा ।  जब रेलवे बोर्ड में कई सारे  विषय जाते हैं
तो उनको मान्यता मिलती है ।  रेलवे बोर्ड द्वारा मान्यता मिलने पर कई सारे  विषयों का कार्यान्वयन होता
है ।  आज आम आदमी के  लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यातायात के  लिए  सबसे बड़ा साधन
रेलवे विभाग में है ।  जैसे देश के  अन्य शहरों में ट्रै  फिक की समस्या सबसे ज्यादा है ।  रोड से यातायात
करने पर कई एक्सीडेंट्स होते हैं ।  रोड के  एक्सीडेंट और रेलवे के  एक्सीडेंट में फर्क  होता है ।  रेल में
यातायात करने वाले यात्री को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिलती है ।  माननीय मोदी जी के  नेतृत्व में वर्ष
2014 से वर्ष 2024 तक 31,000 किलोमीटर तक नये रेलवे ट्रै क बिछाए गए हैं ।  यह आंकड़ा साउथ
अफ्रीका और इटली से भी ज्यादा है ।  मोदी जी के  नेतृत्व में रेलवे इलेक्ट्रि फिके शन का काम पिछले दस
सालों में करीब 5,188 किलोमीटर तक हुआ है ।  दस साल में यह काम करीब 40,000 किलोमीटर
तक पहुंचा है ।  इस सरकार का काम जर्मनी से भी ज्यादा है ।   

          वैसे तो वर्ष 2013-14 में रेलवे का बजट 28,174 करोड़ रुपये था, लेकिन वर्ष 2024-25 में यह
बजट 2.62 लाख करोड़ रुपये हो गया है । यह रेलवे यातायात को बढ़ाता है । जो यात्री यात्रा करते हैं,
उनको रेलवे के  माध्यम से सुविधा मिलती है ।

          मैं माननीय मंत्री जी से दो-तीन प्वाइंट्स कहना चाहता हूं । जैसे ?अमृत भारत स्टेशन योजना? के
तहत माननीय रेल मंत्री जी ने देश भर में 1,337 स्टेशनों का सुधार करने का प्रावधान किया गया है । यह
एक महत्वपूर्ण योजना है । महाराष्ट्र  में 132 स्टेशनों का सुधार करने का प्रावधान किया गया है तथा कई
सारे  स्टेशनों में सुधार कार्य चल रहा है । मेरा चुनाव क्षेत्र पुणे से न्यू मुंबई तक है । मेरे  चुनाव क्षेत्र में ?
अमृत भारत स्टेशन योजना? के  तहत 6 स्टेशंस लिए गए हैं । उन सभी स्टेशनों का काम चल रहा है,
सिर्फ  पनवेल को छोड़कर । पनवेल स्टेशन का काम अभी शुरू हुआ है । मैंने देखा है कि जिन ठे के दारों
को उन स्टेशनों का काम दिया गया है, वे ठीक ढंग से काम नहीं  कर रहे हैं । समय पर काम होना
चाहिए, गुणवत्तापूर्ण काम होना चाहिए । मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं ।

          मैं दो-तीन मुद्दों के  बारे  में बताना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी, कोरोना काल में लंबी दू री की
ट्रे न्स के  स्टॉपेज़ बंद किए गए थे । कई यात्री तथा प्रवासी संगठन इसकी मांग करते हैं । मैं यह कहना
चाहता हूं कि जो बड़े शहर हैं, उनको ज्यादा सुविधा देने की आवश्यकता है । मेरे  चुनाव क्षेत्र में पनवेल
शहर है । मैंने कई बार आपसे इसकी मांग की है । आपको यह काम करना चाहिए । कोरोना काल से
पहले वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न रेलगाड़ियों के  किराये पर छू ट दी जाती थी । अगर वह छू ट दोबारा दी
जाएगी, तो वरिष्ठ नागरिकों को भी राहत मिलेगी ।

मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूं । पुणे-लोनावला में तीसरे  और चौथे ट्रै क को मंजूरी दी गई है
। वह काम लंबित है । मैं फिर से कहना चाहता हूं कि अगर यह काम पूरा हो जाएगा, तो पुणे से
लोनावला तक, जिस ग्रोथ से ये शहर बढ़ रहे हैं, उससे वहां के  लोगों को सुविधा प्राप्त होगी ।

मैं पुनः  इस बिल के  माध्यम से रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं । रेलवे सेक्टर में सबसे
ज्यादा काम किए गए हैं । मंत्री जी ने आपने रिकॉर्ड ब्रेक काम किया है ।



SHRI NILESH DNYANDEV LANKE (AHMEDNAGAR): Hon?ble Chairman Sir, the
work related to Ahmednagar-Pune interchange line has been pending for the last
many years due to lack of maintenance point and I would like to request you to
complete it as early as possible. I would also like to draw your attention towards a very
important railway line projects, between Chhatrapati Sambhajinagar to Ahmednagar,
Ahmednagar to Pune and Ahmednagar to Kalyan.

Sir, these rail line projects are very important as it will connect many important
places and big cities like Shrikshetra Devgad Devsthan, Shrikshetra Shani
Shingnapur, Shri Kshetra Shirdi and Shri Kshetra Ganpati Ranjangaon. These are
important religious pilgrimage places and lakhs of people visit it every year. Many
important industrial places like Walunj, Supa, Ranjangaon and Pune are
interconnected on this line. The workers and laborers, businessmen and devotees
commute on this railway line. Therefore, after completion of these railway projects,
people would get immensely benefitted. This line is likely to connect. Pune, Shirdi and
Sambhajinagar airports as well and that is why it is very important.

The rail line project between Ahmednagar and Kalyan is also very important. The
people residing in Nagar and Beed districts, usually connected with the people living
in Pune, Mumbai and Kalyan mostly. So, this line should also be made operational as
early as possible.

There is a small village called Nimdak in my Constituency. This place is far way
from city area. There is a railway crossing and it needs a flyover-bridge immediately
as it connects around 25-30 villages in that area. People have to wait for 30 long
minutes at this railway crossing. So, it should also be completed as early as possible

A rail fare concession was given to senior citizens but during Covid pandemic, it
was discontinued. Hence, I would like to demand that this facility should be provided
once again.

SHRIMATI APARAJITA SARANGI (BHUBANESWAR): Hon. Chairperson, Sir, I rise
today to speak in favour of the Railways (Amendment) Bill, 2024.   This is indeed a
privilege and an opportunity for me. 

                 The proposed amendment is not just a legislative exercise by the Ministry of
Railways.   It is a very significant step towards modernising, simplifying and
strengthening one of the most vital institutions of our nation, the Indian Railways.  We
are aware of the fact that the Indian Railways was established over 170 years ago.  It
is not just a mode of transportation.  It is a unifying force.  It is an equaliser that binds
this vast and diverse nation.  I think, all of us are aware of this.  From connecting the



remotest corners of the nation to driving the economic progress, the Indian Railways
has been the lifeline of millions of Indians for ages and for generations. I can only say
that it has symbolised mobility, opportunity and national pride. 

          Today, we have gathered here to speak about the proposed amendment.  The
Railways (Amendment) Bill, 2024 presented by the Ministry of Railways intends to
repeal the Indian Railway Board Act, 1905 by suitably incorporating all its provisions
into the current Railways Act, 1989.   We need to appreciate the remarkable
endeavour of the Ministry of Railways for having not only conceptualised the entire
idea of bringing in the provisions of the Railway Board Act, 1905 into the current
Railways Act, 1989 but also translating this entire idea, this forward-looking step into
reality. 

I must tell you that this particular amendment must have been brought by the
Government which existed a couple of decades back.  I must take you to the Report of
the Joint Parliamentary Committee which was constituted for examining the Bill of
1986 which was presented to the Lok Sabha and thereafter laid in the Rajya Sabha on

21st February, 1989.  While examining the Railway Bill, 1986 which later became the
Railways Act, 1989, the then JPC which had been constituted for the purpose had
recommended the repeal of the Railway Board Act, 1905 and the incorporation of all
the provisions of the Railway Board Act, 1905 into the 1986 Bill.  I was going though
that report and I quote from that particular report.   You have to give me some time.
Para 40 of that particular report of the JPC, which was written in 1986, says:

?The Committee note that while submitting a comprehensive Bill to
consolidate the law relating to the Railways, the Government have not
included the provisions of the Railway Board Act, 1905 in the Railways Bill.
The Railway Board Act, 1905 is to be read with the provisions of the Indian
Railways Act, 1890 and as such, it should appropriately find a place in the
new Act.?

          But unfortunately, the JPC?s report was not accepted.

          Today, Prime Minister Modi?s Government has come forward and, for simple
and effective governance, has proposed just one law, the Railways Act, 1989, with all
the provisions of the Railway Board Act, 1905. This Bill will do away with the need to
refer to two laws and this will definitely simplify the whole system.

HON. CHAIRPERSON : The Report was accepted. But the Government had not
taken any action.



SHRIMATI APARAJITA SARANGI : Yes, Sir, exactly. I will say that it was not
incorporated in the Bill. Sir, to understand the necessity of this particular amendment,
we must look at the history of the Indian Railways. Please give me some time.

HON. CHAIRPERSON: There is a time constraint. You have limited time.

SHRIMATI APARAJITA SARANGI : The establishment of the railway network in India
was actually associated with the Public Works Department at that point of time during
the British era. And thereafter, with the growth of the Princely States and the
expansion of the railway network in the country, there was a separation of the Indian
Railways from the Public Works Department, and the Railway Board Act, 1905 was
enacted.

          Sir, we go fast forward to 1989 when the Railways Act, 1989 was enacted. This
particular Railways Act, 1989 replaced the earlier Act of 1890 and provided a very
modern and comprehensive framework for railway governance. But Sir, unfortunately,
again, this particular Act which came, the new law which came, did not incorporate the
provisions of the Railway Board Act of 1905. At the cost of being repetitive, I am
saying this. So, we continued with two sets of laws all through. The Railways Act,
1989 and the Railway Board Act, 1905 creating complexity and hence, this particular
Bill is required.

          The functions and independence of the Railway Board will be enhanced with
this Bill. At the same time, it is highly pertinent to mention here that there has been no
financial implication when we implement this particular amendment, the Railways Act,
1989 with the incorporation of the provisions of the Railway Board Act, 1905. The
expenditure on the Railway Board proposed to be constituted as a statutory body
under the Railways Act, 1989, would continue to be met from the budgetary provisions
under the revenue segment of the Railway Budget. And I must inform the House that
this time, the expenditure for 2024-25 on the Railway Board would be to the tune of
Rs. 404 crore.

 

 

14.38 hrs                             (Shri A. Raja in the Chair)

          Sir, as I conclude, I am reminded of the speech of the hon. Prime Minister Shri
Narendra Modi ji from the ramparts of the Indian Red Fort on August 15, 2022. He
talked of ?Panch Pran? for the coming twenty-five years. And he had also said, and I
quote:



?In this Azadi Ka Amrit kaal, new laws should be made by abolishing the
laws which have been going on from the time of slavery.?

          Sir, all the Ministries of the Government of India had been asked to identify the
obsolete laws and draft new legislations that are in consonance and in line with the
idea of a resurgent India. I am delighted to say in the House that the Central
Government identified around 1500 archaic laws and they have actually been
removed from the system.

          Sir, the Railways (Amendment) Bill, 2024 is a significant step towards making
Indian Railways more agile, more efficient, more modern, and more capable towards
serving the needs of the people of this nation. I commend the efforts of the Ministry of
Railways and all its officials. Of course, under the leadership of Prime Minister Modi ji
this particular, much-needed, amendment is going to take place. I seek the support of
all in this august House for the Bill.

          Thank you so much.

SHRI M. K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Hon. Chairperson, Sir, first of all, I
appreciate hon. Minister Shri Ashwini Vaishnaw Ji for the intention of this Bill which
enhances the functions of the Railway Board.

          Sir, I, however, have a few suggestions in this regard to and submit before the
hon. Minister for kind consideration and implementation.

          Sir, I would like to explain it in detail. Kozhikode is my constituency. Despite my
multiple requests, no new trains have been sanctioned for Bengaluru, Trivandrum,
Mangalore and to Mumbai. The proposal for the west hill pit line and new Railway
zone for Kerala are pending before the Railway Board.

          Not only that, Sir, all the pending cases are there. Sabari line, Guruvayur line
and Nilambur-Nanjangud Railway line are pending before the Ministry of Railways.

          Sir, Railway Board is already a powerful institution. I believe that the Board is
already over-burdened today. All major proposals today require approval of Railway
Board. This creates difficulties for people, constituency and for the Board.

          Instead of this, my humble submission before you is to decentralize the power
of Railway Board. We need a new body called Railway Divisional Committee which
shall be convened by Divisional Railway Manager.   The DRC should convene every
month to discuss upon the connectivity, infrastructure, and all passenger amenities of
the respective divisions.   Members of Parliament of respective divisions should be



made part of the body to have a greater say in the developmental works of their
constituencies.  The seniormost MP should be made the Chairman of the Committee.

          The Committee should be financially and administratively empowered to take
decisions concerning railway divisions.

                   Hence, I strongly believe that the decentralization of powers of the Railway
Board will enhance the efficiency of Railway Board as mandated by this amendment.

                   Sir, our Railway network is expanding rapidly.   It is very important that this
decentralisation is done.

               Sir, the sanctioning of new trains has to be based on demand and based on
requirement of the State. This will help reduce crowd in trains. A few days ago in train
number 12484 between Kerala and Delhi, this issue had happened causing great
inconvenience to commuters. A large number of passengers travel in reserved
coaches even today causing great inconvenience to others. This must be stopped. A
major reason for this is due to lesser number of trains running along the route. Once
more trains start running, this problem will perish. There is also an urgent requirement
of more railway personnel both for security and for railway operations urgently. The
Railway Board must prioritise this.

                   Sir, another important thing is to ensure the cleanliness of the tracks and
coaches. This has to be strictly enforced. My suggestion is if needed, a new regulatory
authority should be established for ensuring this.

          Since the topic is on Railways, I can speak for hours on this because I have so
many bitter experiences in this field. But since I want to stick to the context of the Bill, I
am not extending it any further. So, by the way, I would like to mention one thing
before the hon. Minister.

          Sir, Yashwantpur ? Kannur was idled for six hours at Kannur Railway Station
from morning to evening. Railways sanctioned for its extension to Calicut. The time
schedule has been already announced but unfortunately, till now, it is not introduced.
So, my humble submission before the hon. Minister is that you have to intervene and
do this fast. This is my humble submission before you.

Sir, we are proud of Indian Railways. It is a public service unit and not a
commercial entity. I hope the Government keeps this in mind while introducing any
reforms. Again, I request the hon. Minister to do something for Kerala State. For the
last so many years, we have been requesting the Ministry for the development of
railways in our State.



I always appreciate the hon. Minister because you have performed very well. You
did so many things for Kerala, especially for my constituency, Calicut. So, kindly do
the needful for the State. Thank you.

श्री राजेश वर्मा (खगड़िया) : सभापति महोदय, रेल (संशोधन) विधेयक, 2024 पर अपने विचार को
रखने का अवसर देने के  लिए मैं लोक जन शक्ति पार्टी, रामविलास और खगड़‍िया की जनता की तरफ
से आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं ।

          सभापति महोदय, जब हम एक भारत की बात करते हैं, तो उसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण भारतीय
रेल है, जो पूरे  देश को जोड़ने का काम करती है । मैं आपके  माध्यम से प्रधान मंत्री जी और रेल मंत्री
आदरणीय वैष्णव जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बुलेट ट्रे न की स्पीड से कई महत्वपूर्ण
निर्णय लिए और उसका जीता-जागता उदाहरण आधुनिक और स्वदेशी वंदे  भारत ट्रे न है ।

          सभापति महोदय, वर्तमान में 68 वंदे  भारत ट्रे न्स कु ल 136 सेवाओं के  साथ देश भर में चल रही
हैं । वे देश के  लगभग 24 राज्यों में 300 से ज्यादा स्टॉपेज और 170 जिलों को पूरी तरह से कवर करने
का काम कर रही हैं । अगर हम प‍िछले 10 वर्षों की बात करें , तो यात्री सुरक्षा के  लिए 1.27 लाख करोड़
रुपए का आवंटन किया गया है और हर साल लगभग सात हजार किलोमीटर पुरानी ट्रै क को बदलने का
काम रेल मंत्रालय के  द्वारा किया जा रहा है, जो काफी सराहनीय है ।

रेल के  विद्यु तीकरण में भी ऐतिहासिक प्रगति हुई है । जहां विगत 60 वर्षों में 21 हजार किलोमीटर
विद्यु तीकरण हुआ था, वहीं  पिछले 10 वर्षों में यह बढ़ कर लगभग 41 हजार किलोमीटर हो गया है ।
इस विद्यु तीकरण से 600 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढुलाई हुई है । इसके  साथ-साथ 640 करोड़
लीटर डीजल की बचत और 400 करोड़ किलो CO2 उत्सर्जन में कमी आई है, जो पर्यावरण को संरक्षण
देने में अहम भूमिका निभाता है । यह लगभग 16 करोड़ पेड़ लगाने के  बराबर     है ।

सभापति महोदय, बिहार राज्य में रेलवे का 100 प्रतिशत विद्यु तीकरण हो चुका है, इसके  लिए मैं
रेल मंत्रालय को धन्यवाद देता हूं । अब तक अमृत स्टेशन के  अंतर्गत कु ल 98 स्टेशंस विकसित किए गए
हैं, वहीं  वर्ष 2014 से अब तक  कु ल 490 फ्लाई ओवर्स और अंडर ब्रिजेज का काम संपन्न कराया गया है
। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जिस तरह से पश्चिमी और उत्तरी रेलवे में मैके नाइज्ड लाँड्री
की शुरुआत की गई है, उससे ट्रे नों में मिलने वाली चादर और लिनन की सफाई की गुणवत्ता में काफी
सुधार आया है । मैं माननीय मंत्री जी से यही आग्रह करूं गा कि रेलवे के  हर डिविजन में मैके नाइज्ड
लाँड्री  स्थापित की जाए, ताकि सभी ट्रे नों में सफाई, उच्च मानकों का पालन करते हुए सुनिश्चित हो सके  ।
रेल मंत्रालय ने पूरे  देश में रेल को मजबूत करने का काम किया है । मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद
देता हूं कि माननीय मंत्री जी ने मेरे  खगड़िया, लोक सभा क्षेत्र के  लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं ।

मैंने रेल मंत्री जी से अनुरोध किया था कि मेरे  लोक सभा क्षेत्र खगड़िया से दिल्ली तक आने के  लिए
एक भी राजधानी ट्रे न नहीं  है । उन्होंने त्वरित मानसी से दिल्ली के  लिए राजधानी ट्रे न देने का काम किया
।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के  समक्ष अपने लोक सभा क्षेत्र के  लिए भी कु छ मांगों को रखना
चाहता हूं । मेरे  खगड़िया लोक सभा क्षेत्र में हसनपुर-बिथान रेलखंड का परिचालन शुरू कराया जाए ।



वर्तमान में 28 मार्च, 2023 को ट्रा यल का निरीक्षण किया गया है, लेकिन 20 महीने बाद भी इस पर ट्रे न
का परिचालन नहीं  हो पाया है । उसी तरह से बिथान से कु शेश्वर स्थान रेल लाइन का कार्य भी अधूरा है ।
मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस कार्य को पूर्ण कराने का निर्णय लिया      जाए । लोक
सभा क्षेत्र के  खगड़िया-कु शेश्वर स्थान रेलखंड पर अतिरिक्त बजट देकर इस रेलखंड में पटरी बिछाने का
कार्य कराया जाए ।

महोदय, लोक सभा क्षेत्र के  अलौली से खगड़िया रेलखंड पर, जहां पर पटरी बिछ चुकी है, के वल
पैसेंजर ट्रे नों का परिचालन शुरू होना है । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी की निगाह उस ओर भी जाए ।
मैं बिहार की तरफ से माननीय रेल मंत्री जी, माननीय प्रधान मंत्री जी से एक महत्वपूर्ण गुजारिश और
निवेदन करना चाहता हूं । जितने भी बिहारी हैं, उन्होंने हमेशा से के न्द्र में एनडीए की सरकार का शत-
प्रतिशत समर्थन किया है । पिछले लोक सभा चुनाव में एकतरफा एनडीए के  पक्ष में 40 में से 39 सीट्स
जिता कर भेजा और इस बार 40 में से 30 सीट्स एनडीए के  पक्ष में बिहार की जनता ने देकर भेजा है ।
मैं रेल मंत्रालय से चाहूंगा कि जब भी हमारे  यहां पर्व होता है, चाहे वह छठ हो, दुर्गा पूजा हो या दीवाली
हो, पूरे  देश भर में बिहार के  जो कर्मचारी हैं, वे पूरे  देश भर में कार्य करते हैं । बड़े-बड़े उद्योग-कारखाने
उनके  सहयोग से चल रहे हैं, जिससे देश आर्थिक रूप से भी मजबूत हो रहा है । मैं कहना चाहूंगा कि
जब वे साल में एक बार पर्व के  वक्त अपने घर की ओर रुख करते हैं, तो वे किस तरीके  से शौचालयों में,
डिब्बों में भर-भर कर अपने घर आते हैं? मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि उनके  लिए विशेष ट्रे न
कम से कम साल में एक बार चलाई जाए, ताकि वे सम्मान के  साथ अपने घर जा सकें  । मैं उनके  लिए
निवेदन करना चाहूंगा कि बिहार के  उन साथियों की तरफ अपनी निगाह करें  ।

अंत में, मैं रेल के  हरेक उस कर्मचारी को नमन करते हुए, जिसने भारतीय रेल को शिखर पर
पहुंचाया है, चाहे वह डीआरएम हो, चाहे वह लोको पायलट हो, चाहे वह स्टेशन मास्टर हो, चाहे वह
एक-एक स्टेशन और रेल मंत्रालय से जुड़ा कर्मचारी हो, उसके  लिए बस यही कहना चाहूंगा कि ?

 
?अब तक की कामयाबियां तुम्हारे  नाम करता हूं,
हरेक की लगन को झुक कर सलाम करता हूं ।?

चूंकि रेलवे देश के  विकास के  लिए उत्कृ ष्ट कार्य कर रहा है, इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन
करता हूं । मैं आपका फिर से लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और खगड़िया की जनता की तरफ से
साधुवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं । धन्यवाद ।

DR. GUMMA THANUJA RANI (ARAKU): Thank you, Chairman, Sir, for giving me this
opportunity to express my views on this Bill.

                   The Indian Railways is not just a lifeline for the nation; it is the thread that
weaves the aspirations of millions into the fabric of progress. The Indian Railways,
one of the largest railway networks in the world, is the backbone of our economy, and
a source of connectivity. It serves not just as a means of transportation but also as a
driver of employment, economic development, and



regional integration. The Railways Act, 1989, which governs this vast network, has
undergone amendments over the years to address emerging challenges and regional
needs.

There are some of the positives of this Bill. First and foremost, by repealing the
Indian Railway Board Act, 1905, and merging its provisions into the Railways Act,
1989, this Bill removes the need to refer to multiple laws. This unification is a much-
needed move. It reduces the administrative burden and ensures that the system is
easier to understand and implement, both for officials and stakeholders.

The Bill also brings all railway governance under one comprehensive law. This
step ensures better coordination between different parts of the railway system. When
policies and operations align under a single framework, it becomes easier to
implement projects smoothly across the country, promoting uniformity and fairness.

Now, I come to some of the challenges of the Bill. The absence of specific
provisions ensuring equitable regional representation on the Railway Board risks
widening the gap between well-connected regions and underserved areas. For States
like Andhra Pradesh, this could mean delays in addressing vital connectivity and
infrastructure demands.

I would like to give some of the suggestions regarding the Bill. I would strongly
urge the inclusion of regional representation in the Railway Board. States like Andhra
Pradesh contribute significantly to passenger and freight services. Having
representatives from such States on the Board would ensure that regional needs,
such as improved connectivity and freight corridors, are addressed effectively.

The Bill must prioritize infrastructure development in States that have high
economic and logistical importance. For Andhra Pradesh, key projects like the
operationalisation of the South Coast Railway Zone and better connectivity to ports
such as Visakhapatnam and Krishnapatnam should be fast-tracked. These initiatives
will not only boost regional development but also contribute significantly to the national
economy.

          Coming to my Constituency, Araku, I would like to raise a few important issues. 
To attract more tourists, an exclusive Araku to Visakhapatnam Toy Train may be
introduced on the lines of the well-established Kalka-Shimla Toy Train operating at
Himachal Pradesh State. Many tourists coming to Araku are interested to witness the
beautiful natural landscapes through the Vista Dome coaches of the Railways. But in
the existing trains, there are only two to three coaches which are not meeting the



demand of the tourists, and people are forced to travel in other coaches. I recommend
for a significant increase in the number of Vista Dome Coaches.

Moreover, the Borra Caves is a very important attraction for Araku Tourists. The
train movement over the single railway track above Borra Caves has many times led
to earth and rocks falling in the caves, at times narrowly missing tourists.

I would like to mention that the situation at the ancient caves is already grave,
and the East Coast Railways is planning to double the Kothavalasa to Kirandul line by
laying a second track above the Borra Caves. Once a double track is laid, there will be
frequent movement of trains, which might cause a major landslide, closing the historic
Borra Caves altogether.

I would also like to point out that the caves are visited by thousands of people
every day during the peak season. A landslide could harm a large number of people.
The said Borra Caves is a major source of income for local people. Hence, I would like
to request you to construct the second line in such a manner that it does not cause
any threat to the caves.

In recent seasons, Araku has witnessed a rapid increase in the number of tourists
coming from The Telangana State. In order to facilitate and enhance tourism, a special
train directly from Hyderabad to Araku travelling via Warangal, Khammam, Guntur,
Vijayawada, Rajahmundry and Visakhapatnam may be introduced. This will play a
very crucial role to ensure hassle-free travel for tourists from Telangana State till the
final destination, that is, Araku.

Coming to the introduction of facilities, a proposal should be made for introducing
VIP Waiting Longue, Retiring Room, Lactation Room and an Emergency Railway
Clinic at Araku Railway Station. This will be a great relief for the tourists at Araku
Station.

As Tirupati is a very important destination for devotees, I would request the hon.
Minister to kindly look into the following specific issues:

        Developing a third railway line between Renigunta and Gudur.

        Early grounding and completion of the New Railway line between Pudi and Yerpedu.

          Restoration of the stoppages at Vendodu, Naidupeta, and Sullurupeta for trains that
stopped there before the COVID-19 pandemic.

          Addressing the traffic congestion by widening the narrow underpass near Ambedkar
Nagar in Gudur.



                           Introducing a new Vande Bharat sleeper trainset between Tirupati and
Visakhapatnam.

                           Introducing new trains connecting Tirupati with key pilgrimage destinations,
specifically Varanasi and Ayodhya.

        Initiating MEMU services between Tirupati-Nellore and Kadapa.

I urge the Government to incorporate the suggestions raised today and also take
steps to address the issues raised concerning the State of Andhra Pradesh as well as
my constituency, Araku. These steps will enable Indian Railways to drive progress
efficiently and benefit citizens across the nation. With these suggestions I support the
bill.

Thank you.

15.00 hrs

DR. M. P. ABDUSSAMAD SAMADANI (PONNANI): Thank you, Chairman, Sir, for
giving me this opportunity to speak on the Railways (Amendment) Bill, 2024.

          Sir, we do understand and value that we have the largest railway system in the
world. Railway is seen as the symbol of national integration from the days of
Independence. Railway is making a good profit which should be contributed towards
the passenger amenities. The passengers do have a right and they deserve sufficient
facilities, security with due consideration of their dignity. I emphasize this point while
discussing this Bill.

          Sir, at this juncture, I want to draw the attention of the Government and the hon.
Railway Minister towards certain very important requirements of my constituency in
the State of Kerala. We have six railway stations in the Malabar region of Kerala
internal. These stations fall in my constituency. They have been totally neglected. We
regard many moves taken by the hon. Minister who is very efficient, positive and
proactive with regard to the railways throughout the country and the help rendered by
him to the State of Kerala. But these railway stations, as I said, have been justifiably
neglected. 

          Sir, we have a station called Tirur. This is the first major station of the district
and is one of the prominent stations of the State of Kerala. This is one of the best
leading railway stations of South India. Tirur falls in the list of 50 best performing
railway stations.



          Sir, I am very happy and grateful that the hon. Minister has come in the House,
and I would draw his esteemed attention towards the grievances of the people of my
constituency.

          Sir, as I was talking about the Tirur station, which is a major station in my State,
11 trains do not have a stoppage there and as a result, the people of my constituency,
the people of the entire area face a lot of difficulties as they depend on this station. I
request the hon. Minister to consider this very important requirement of the people of
my constituency.

                   Sir, the hon. Minister is very efficient, positive and proactive. We have great
expectations from him. So, my first and foremost request is that these 11 trains should
stop at Tirur, which is one of the best performing stations of South India.      We do not
understand why this is happening. So, this should be corrected.

           Sir, we have another very important station, which is the coastal station called
Tanur. It should be included in the Amrit Bharat Station Scheme. It will help in the
development of that area and the welfare of the passengers.

                   Sir, we have some grievances with regard to other stations also. Some
important trains do not stop at these stations like Pallipuram, Kuttipuram, Thirunavaya,
Tanur and Pappanangadi. This has been a long pending demand of the people of
Kerala. Apart from this, there are no sufficient trains to cater to the need of the large
population of the Malabar region of Kerala. The Shoranur-Kannur route also does not
have adequate train services particularly at peak times. So, additional MEMU trains
should run on this route.

          Sir, during vacation days, special trains are required from Delhi to Kerala since
many trains on this route are fully booked during those days and the flight tickets are
also unaffordable for most of the passengers.

I also request the hon. Minister to add extra coaches to the existing trains to clear
the wait-list.

Sir, Kerala needs more passenger trains. That is another requirement of the
State. While other States are being allotted new railway lines, for the State of Kerala,
there are only doubling of track projects and certain survey announcements.

After China, we are the country having the largest elderly population, that is,
senior citizens. They used to get some concession while travelling by train, which has
been withdrawn. I would request the hon. Minister to reinstate that small privilege
which was being given to them.



Hon. Minister, I had read during my school days a novel written by Charles
Dickens - Great Expectations. Similarly, we do have great expectations from you of
more than what you have done for the State of Kerala and my constituency, Ponnani.

Thank you so much, Sir.

श्री धर्मबीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़) : सभापति जी, माननीय रेल मंत्री जी आज रेल (संशोधन)
विधेयक 2024 लेकर आए हैं ।  अंग्रेजों का यह सिस्टम लगभग 200 साल पुराना था ।  पिछले दस सालों
से सभी क्षेत्रों में बदलाव हुए हैं और इसी कड़ी में रेल में भी बदलाव हुए हैं ।  एक समय ऐसा था जब
आम सवारी जब रेल से यात्रा करती थी, तो उसे डर लगता था कि समय से पहुंचेंगे या नहीं , कहीं  दुर्घटना
न हो जाए लेकिन पिछले दस सालों से जब भी कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशन जाता है तो उसे ऐसा लगता है
कि कोई फाइव स्टार जगह है ।  मैं बड़े स्टेशन की बात नहीं  कह रहा हूं, मैं हरियाणा प्रदेश के  छोटे-
छोटे सब-डिविजन के  स्टेशन्स की बात कर रहा हूं ।  आप हिसार का स्टेशन देख सकते हैं ।   जिस
प्रकार से स्टेशनों का स्वरूप बदला है, वहां बैठने को मन करता है ।  मैं पूरे  देश की बात कर रहा हूं कि
पहले जब कोई देश के  एक कोने से दू सरे  कोने जाता था तो चार-चार बार ट्रे न बदलनी पड़ती  थी ।
 आज एक जगह से बैठो तो देश के  किसी भी कोने में चले जाओ, एक ही ट्रे न द्वारा पहुंच सकते  हैं ।
  आप सभी देख सकते हैं कि जो आदमी हवाई सफर करता था जैसे दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से
चंडीगढ़, अब वह व्यक्ति ट्रे न द्वारा ढाई घंटे में पहुंच जाता है ।  स्टेशनों और बोगियों में देख सकते हैं कि
कितना बदलाव हुआ है । ? (व्यवधान) छह महीने बाद आप भी जब हिसार से आएं गे तो उसी ट्रे न में
आओगे । आज पता ही नहीं  चलता कि किस-किस नाम की कितनी नई ट्रे नें चलाई जा रही हैं । आप
विश्वास कीजिए कि जिन लोगों का रेलवे से विश्वास उठ गया था, वह आज वह कह रहा है कि मुझे ट्रे न
की टिकट करवा दीजिए, क्योंकि वह समय से पहुंचता है । हरियाणा प्रदेश की एक भी लाइन ऐसी नहीं
है जिसका इलेक्ट्रि फिके शन नहीं  हुआ हो । जो आदमी दस साल पहले देश से बाहर गया था, वह आज
की स्थिति देख कर आश्चर्य चकित हो जाता है कि क्या यही वह भारत है जहां ट्रे नों की हालत बहुत खराब
थी ।

          महोदय, भारतीय रेल का जिस प्रकार मंत्री जी ने सुधारीकरण किया है, वह अत्यंत प्रशंसनीय है ।
इसके  साथ-साथ मैं कु छ सुझाव भी देना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी पर और माननीय प्रधान मंत्री श्री
नरेन्द्र मोदी जी पर देश का पूरा विश्वास है । यह जो लाइन है, इसके  इधर के एमपी है और उत्तर प्रदेश
की तरफ ईस्टर्न पेरिफरल है । जो ट्रे नें दू र से आती हैं, इसके  चारों तरफ चार बड़े स्टेशन     बनाओ ।
दिल्ली के  अंदर रेलवे का बड़ा लैंड बैंक है जिसको लोग एनक्रोच भी करते हैं और वहां जाम भी लगता है
। यहां मेट्रो  का समाधान करें  । मेट्रो  द्वारा आदमी जाम से भी बच जाएगा और पर्यावरण दू षित होने से भी
बच जाएगा । जहां लाइन है, उसके  ऊपर मेट्रो  बन सकती है और उसके  साथ सड़क बन सकती है ।
ग्रीन बैल्ट छोड़ी जा सकती है ।

                   महोदय, दिल्ली में रेलों के  ठहराव के  लिए जगह कम है । जो रेल कोलकाता से चलती है,
बैंगलुरू से चलती है, अगर उनका ठहराव दिल्ली से 100-125 किलोमीटर दू री पर चाहे हिसार हो,
भिवानी हो या महेन्द्रगढ़ हो, वहां हो जाए, तो हमारे  लिए इसका फायदा होगा और चूंकि यहां पर जगह
कम है, तो उनके  लिए भी यह फायदेमंद हो जाएगा ।



          आप जो अंडरपास बनाते हैं, उसके  लिए अगर आप राज्य सरकार से 100 प्रतिशत की जगह 50
प्रतिशत पैसे लें, तो हमें और ज्यादा फायदा मिल जाएगा ।

                   महोदय, मैं तीन-चार रेलवे लाइन्स की मांग करना चाहूंगा । लोहारू से भिवानी के  लिए रेल
लाइन, नीमराना से अटेली दादरी रेल लाइन, फर्रु ख नगर से झज्जर-दादरी-लोहारू रेल लाइन की मांग
करता हूं । मेवात भी किसी प्रकार से दिल्ली के  साथ जुड़ जाए ।

          महोदय, दो-तीन अंडरपासेज की मांग करता हूं । जवाहर नगर पर हाल्ट बनवाया जाए । पोल नं.
161/2 और 161/3 पर एक अंडरपास बनाएं  । जेरपुर पाली रेलवे स्टेशन पर फु ट ओवर ब्रिज बनवाएं  ।

          महोदय, इसके  साथ-साथ एक ट्रे न चुरू के  लिए भी चलाएं , ताकि चुरू के  लोगों का भी हमारे
साथ-साथ काम चल जाए ।? (व्यवधान)

          बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्रीमती संजना जाटव (भरतपुर) : सभापति महोदय, आज मैं हमारे  देश की जीवन रेखा भारतीय रेल
की बिगड़ती स्थिति पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करने के  लिए खड़ी हुई हूं । विभिन्न सरकारों ने इस
महत्वपूर्ण संस्था को मजबूत करने का प्रयास किया है, पर यह देखना अत्यंत दुखद है कि वर्तमान
सरकार के  तहत इसकी हालत दिन-ब-दिन खराब हो रही है ।

महोदय, आज मैं जो तथ्य प्रस्तुत करना चाहूंगी, वह मात्र आलोचना नहीं  है, बल्कि यह
आधिकारिक आंकड़ों, रिपोर्टों और जमीनी अनुभव पर आधारित है ।

बजट आवंटन 2024-25 की रिकॉर्ड संख्या के  पीछे  प्रबंधन की कमी है । वर्तमान सरकार ने
के न्‍द्रीय बजट 2024-25 में भारतीय रेल के  लिए 2.62 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड आवंटन घोषित
किया है, जिसमें 1.08 लाख करोड़ सुरक्षा संबंधी गतिविधियों के  लिए सम्मिलित है ।

बुना था सपना तरक्की का, पर देखो यह हाल है,

सुरक्षा पर पड़ा सवाल है,

हादसे देते हैं गवाही हर साल है ।

महोदय, बढ़ते हादसे एक गंभीर सच्चाई है । यात्रियों की सुरक्षा, जो भारतीय रेल की नीं व है,
वर्तमान सरकार के  तहत इससे बार-बार समझौता किया गया है । वंदे  भारत जैसी हाई स्पीड ट्रे न को
बड़े जोश के  साथ लॉन्‍च किया जा रहा है, पर लगातार हो रही दुर्घटनाएं  प्रणालीगत विफलताओं को
उजागर करती हैं । पिछले पाँच वर्षों में मंत्रालय के  आंकड़ों के  अनुसार हर महीने औसतन तीन
दुर्घटनाएं  हुई हैं । बालासोर त्रासदी और उसके  बाद कं चनजंगा एक्सप्रेस के  पटरी से उतरने की घटनाएं
मजबूत सुरक्षा तंत्र की अनुपस्थिति को दिखाती है । बालासोर ट्रे न दुर्घटना दुखद है, जिसमें लगभग 300
लोगों की जान चली गई ।

इसके  अलावा वर्ष 2017 से रेल बजट का के न्‍द्रीय बजट में विलय कर दिया गया है, जिससे संसद
में गहन चर्चा का अवसर समाप्त हो गया है । इससे जवाबदेही कम हुई है और सरकार की
प्राथमिकताओं पर सवाल उठाने का मंच भी छीन लिया गया है । सबसे परेशान करने वाली बात यह है



कि बजट का ध्यान बहुसंख्यक यात्रियों की जरूरतों पर नहीं  है । हमारी 90 प्रतिशत आबादी सामान्य
और बिना आरक्षित डिब्बों पर निर्भर करती है, फिर भी बजट का झुकाव उच्च वर्ग की 10 प्रतिशत
आबादी के  लिए लग्जरी सेवाओं की ओर है । यह रेलवे के  सभी नागरिकों की समान सेवा के  मिशन से
एक खतरनाक विचलन है ।

सरकार का झुकाव निजीकरण की ओर है, जिसे आधुनिकीकरण के  रूप में पेश किया जा रहा है ।
यह भारतीय रेल के  सार्वजनिक सेवा के  मूल सिद्धांत को भी कमजोर करता है । तेजस एक्सप्रेस जैसे
निजी ट्रे नों के  टिकट की कीमतें 1.5 गुना तक बढ़ा दी गयी हैं, जिससे बड़ी आबादी के  लिए यात्रा महंगी
हो जाती है । महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और रक्षा कर्मियों के  लिए रियायतें समाप्त हो जाने
से लाखों कमजोर नागरिक प्रभावित होंगे । शौचालय गंदे  बने हैं और यात्रियों ने स्वच्छता को लेकर भी
शिकायत की है ।     

बुनियादी ढांचा, अधूरे  वादे , अपेक्षित ज़रूरतें भव्य घोषणाओं के  बावजूद रेलवे के  आधुनिकरण का
सपना अभी भी दू र है । 40 प्रतिशत से अधिक रेलवे ट्रै क नवीनीकरण के  लिए लंबित है । 55 प्रतिशत से
भी अधिक स्टेशनों पर पीने का पानी और बैठने जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है ।

माननीय सभापति महोदय, भारतीय रेल के वल एक संस्था नहीं  है यह हमारे  देश की धड़कन है ।
इसके  बावजूद वर्तमान सरकार के  तहत इसकी आत्मा को खराब शासन और उपेक्षा द्वारा कमजोर
किया जा रहा है । सरकार को दिखावे की राजनीति छोड़कर सार्थक सुधारों पर ध्यान देना चाहिए । हमें
सुनिश्चित करना चाहिए कि भारतीय रेल के वल लाभ कमाने का साधन न बने बल्कि जनता की सेवा का
एक माध्यम बना रहे ।

माननीय सभापति महोदय, बजट में मेरे  राजस्थान की भी अनदेखी की गई है और मैंने अपने
भरतपुर क्षेत्र की रेलवे की समस्याओं को लेकर माननीय रेल मंत्री जी को कई बार पत्र लिखे हैं लेकिन
बड़े अफसोस और दुख के  साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि महीनों बीत जाने के  बाद भी आज तक उन
पत्रों का कोई मुझे जवाब नहीं  मिला है जिससे रेल मंत्रालय की कार्य कु शलता पर सवाल उठता है ।

धन्यवाद ।

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर) : सभापति महोदय, मैं रेल मंत्री जी को बधाई देता हॅूं  कि रेल के
सुधार के  लिए जितना कु छ कर पाना चाहिए, आप करें  । इस विधेयक के  प्रस्तर 2(क) के  4 में आपने
बोर्ड के  सदस्यों की संख्या बढ़ाने की बात कही है । उसमें अगर एससी, एसटी और ओबीसी को भी
आप सदस्य बनाएं गे तो मैं समझता हॅूं  क‍ि बहुत अच्छा होगा ।

          महोदय, मैं समय को आगे न बढ़ाते हुए इतना जरूर कहूंगा कि बोर्ड को ताकत दी जाए, बोर्ड
ताकतवर हो, स्वतंत्र हो कर काम करे  । रेलवे में काम करने की जरूरत है । अगर मैं कहॅूं  क‍ि कब तक
जरूरत है, चार महीने वेटिंग वाली टिकट आज मिल रही है, कनफर्म टिकट के  लिए आपको चार महीने
पहले टिकट लेनी पड़ेगी, लेकिन तीन दिन में हम कनफर्म टिकट दे  पाएं , तब तक हमको रेलवे में काम
करना चाहिए । नई तकनीकों का उपयोग करना चाहिए ।

          माननीय सभापति जी, उत्तर प्रदेश और बिहार में आबादी घनत्व ज्यादा है । रेलवे बोर्ड इस बात
की समीक्षा करेगा कि जहां आबादी घनत्व ज्यादा है, वहां हमारी ट्रे नों की संख्या कितनी है? क्योंकि गर्मी



के  महीनों में और त्यौहारों की सीज़न में आज भी यूपी, बिहार का आदमी ट्रे न की बोगी के  लेट्री न वाले
खाने में चढ़ कर जाता है, आप लोगों ने फोटो देखी होगी । जब तक हम उसे सीट न दे  पाएं , तब तक
काम करने की जरूरत है ।

          महोदय, मैं अधिक समय नहीं  लूंगा, लेकिन दो-तीन बातें अपने क्षेत्र की भी कहना चाहता हॅूं  ।
महोदय, 50 दिनों से रेवती रेलवे स्टेशन पर हमारी जनता आंदोलन कर रही है कि वहां पर हॉल्ट स्टेशन
को खत्म करो और रेलवे स्टेशन को रहने दो । वह रेलवे स्टेशन था । वह बिहार और यूपी को जोड़ने
वाला, गंगा और दोआबे का मध्य स्टेशन था । लेकिन माननीय मंत्री जी ने अधिकारियों को इतनी पॉवर दे
दी है कि जब मन करेगा, जिसको मन करेगा, उसको हॉल्ट स्टेशन घोषित कर देंगे । एक तरफ हम
बुलेट ट्रे न चलाने की बात कर रहे हैं और दू सरी तरफ रेलवे स्टेशन को हॉल्ट स्टेशन घोषित कर के  वहां
से पटरी उखाड़ दी । इस कारण से वहां अब तक एक आदमी मरा है और तीन लोगों के  हाथ-पैर कट
गए हैं ।

          मौर्या एक्सप्रेस, जिसका अंतिम स्टेशन गोरखपुर है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रे न रुकती है, 50
किलोमीटर पर बनकटा रेलवे स्टेशन है । ग्वालियर-छपरा ट्रे न का अंतिम स्टॉप छपरा है । वहां की आम
जनता आंदोलन कर रही हैं । वहां की आम जनता कह रही हैं कि इस ट्रे न से हम लोग जिला मुख्यालय
में जाते हैं, इसलिए इस ट्रे न को शुरू कर दिया जाए । अभी भी यह ट्रे न शुरू नहीं  की गई        है ।
गोरखपुर के  हमारे  साथी कह रहे थे कि हम रेलवे में बहुत विकास कर रहे हैं । उन्होंने यह भी कहा कि
गोरखपुर में बहुत विकास हुआ है ।

          सभापति जी, गोरखपुर का रेलवे कारखाना कहां गया? गोरखपुर के  रेलवे विद्यालय की क्या दशा
है, उसको भी देखना चाहिए । गोरखपुर-छपरा रेल खंड पर भाटपार में बेलपार पंडित ढाला है । उस
ढाले पर एक-एक किलोमीटर तक जाम लगता है । मैं चाहूंगा कि वहां पर एक ओवरब्रिज बनाने की
कृ पा कर दीजिए । भटनी-बनारस रेल खंड पर राम जानकी मार्ग बहुत बड़ा रेल मार्ग है । उस पर एक
रेलवे ढाला लार रोड है । वहां पर एक-एक किलोमीटर तक जाम लगता है । मैं चाहूंगा कि वहां भी एक
ओवरब्र‍िज बनाने की कृ पा कर दें  ।

          महोदय, हमारा मधुबन ढाला जो इंटर-कनेक्टिंग रोड है । यहां भी एक-एक किलोमीटर तक
जाम लगती है । वहां भी जनता ओवरब्र‍िज की मांग कर रही है, लेकिन हम कु छ नहीं  कर पा रहे हैं ।
बेलथरा रोड की 18 नंबर के बिन को बंद कर दिया गया । उसके  दोनों तरफ स्कू ल है । बच्चियाँ
साइकिल से रेलवे ट्रै क पार कर रही हैं । यह रोज अखबारों में छप रहा है । वहां अण्डरपास बना दिया
जाए ।

          हमारे  पूरे  सदन ने कहा कि कोरोना काल के  विभीषका से जो ट्रे न्स बंद हुई, ऐसा लग रहा है कि
सरकार कोरोना काल का इंतजार कर रही है कि कहीं  ट्रे नों को बंद न करना पड़े, इसलिए ट्रे नों को
सरकार चालू नहीं  कर रही है । आप किस मोह में पड़े हैं? कोरोना काल में जो ट्रे न्स चल रही थीं , उनके
यात्री अब कहां जाएं गे? उन यात्रियों के  लिए आप कोरोना काल में बंद हुई ट्रे नों को चला दीजिए ।

          महोदय, अब वेंडर के  बारे  में कु छ कहना चाहता हूं । आपने अपने अधिकारियों को ऐसी ताकत
दी और उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनायी कि एक वेंडर एक स्टेशन पर खोमचा लगा कर सामान बेचता    था



। उसको एक लाइसेंस मिलेगा । एक आदमी को पूरे  देश के  भोजन का लाइसेंस मिल गया । पाँच सौ
ट्रे नों में खराब खाना मिल रहा है । इसका सुधार कब होगा?

          सभापति जी, आपके  रेल को गैंगमैन सुरक्षित ढंग से चलाते हैं । रेल पटरी को गैंगमैन सुरक्षित
रखते हैं । उस गैंगमैन की चिंता करके  और उसको सम्मान देने के  लिए क्या आप गैंगमैन पद को
बदलेंगे? क्या उस पद को आप रेल रक्षक या रेल पटरी रक्षक करेंगे? आपने अमृत भारत योजना में हर
बड़े स्टेशनों पर कु लियों के  लिए एक वाहन चला दिया । उस वाहन से अवसर प्राप्त यात्री उतर रहे हैं ।
उस पर बैठ कर यात्री सामान के  साथ स्टेशन के  बाहर आ रहे हैं । हमारे  पूरे  कु ली बेकार हो गए    हैं ।
मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सहजनवा से बड़हलगंज, बेलथरा रोड, बकु लहा तक एक रेलवे लाइन
पास हुई थी, लेकिन अब उसका कहीं  कोई पता नहीं  है ।

          महोदय, अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि आप जो नौकरियाँ कम रहे हैं, इस पर भी आपको ध्यान
देना चाहिए । आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का समय दिया, इसके  लिए बहुत-बहुत    धन्यवाद ।

श्री सुधाकर सिंह (बक्सर) : माननीय सभापति महोदय, रेलवेज (संशोधन), विधेयक 2024,   रेलवेज
अधिनियम, 1989 में महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तुत करने के  लिए मैं खड़ा हुआ हूं । विशेष रूप से रेलवे बोर्ड
को एक वैधानिक ईकाई के  रूप में स्थापित करने के  माध्यम से यह विधेयक भले ही भारतीय रेलवे के
संचालन और नीति-निर्माण को सरल बनाने का दावा करता हो, लेकिन यह दावा सिर्फ  सतही है । इसमें
कई गंभीर खामियाँ हैं, जो रेलवे के  लोकतांत्रिक, प्रशासनिक और आर्थिक ढाँचे पर नकारात्मक प्रभाव
डाल सकती हैं । विधेयक में के न्द्रीयकरण, प्रशासनिक अक्षमता और जवाबदेही की कमी जैसी चिंताएं
स्पष्ट रूप से दिखायी देती हैं ।

          महोदय, इस विधेयक में सबसे बड़ी कमी यह है कि रेलवे की असली प्राथमिकताओं पर ध्यान
देने में कें द्र सरकार पूरी तरह से विफल है । रेलवे को आज जिन मुद्दों पर जूझना पड़ रहा है, जैसे सुरक्षा
का अभाव, बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण, यात्रियों की सुविधाओं में सुधार और स्थानीय स्तर पर
रोजगार सृजन पर कोई ठोस दिशा-निर्देश या प्रस्ताव नहीं  है । भारतीय रेलवे जो देश की रीढ़ मानी जाती
है, उनके  संचालन में सुधार की बजाय यह विधेयक के वल सत्ता कें द्र‍ित ढांचे को बढ़ावा देता है । इससे
जमीनी स्तर पर प्रभावी सुधार की उम्मीद कम ही की जा सकती है । विधेयक की जो धारा 2ए(2) है, वह
कें द्रीय सरकार के  रेलवे बोर्ड को अपनी कोई भी शक्ति पूरी तरह या शर्तों के  साथ प्रदान करने का
अधिकार देती है ।

यह धारा संघीय ढांचे को कमजोर करती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया को कें द्र में कें द्रीकृ त करती
है । इस शक्ति का उपयोग क्षेत्रीय आवश्यकताओं को दरकिनार करने और बिहार जैसे राज्यों के  रेलवे
विकास की उपेक्षा करने में किया जा सकता है, जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़े हुए हैं ।

          धारा 2 ए (3) : रेलवे बोर्ड के  सदस्यों की नियुक्ति के  लिए योग्यता और शर्तें कें द्रीय सरकार द्वारा
बनाए गए नियमों के  माध्यम से निधारित की जाएं गी । महत्वपूर्ण मामलों को भविष्य के  नियमों पर छोड़
देना मनमानी नियुक्तियों और राजनीतिकरण का रास्ता खोलता है । यह रेलवे जैसे महत्वूपर्ण क्षेत्र में
पारदर्श‍िता और व्यावसायिकता को कमजोर करता है ।



          धारा 2 बी : बोर्ड से जारी होने वाले आदेश और निदेश सचिव या बोर्ड द्वारा अधिकृ त किसी अन्य
व्यक्ति द्वारा जारी किए जा सकते हैं । यह प्रावधान जवाबदेही को कमजोर करता है । गैर-निर्वाचित
अधिकारियों के  माध्यम से निर्णय लेना लोकतंत्र में आवश्यक संतुलन और निगरानी को बाईपास करता
है ।

          धारा 200 : भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 को निरस्त कर इसे रेलवे अधिनियम, 1989
में शामिल करना विधिक ढांचे को सरल बनाने का दावा करता है । यह सार्वजनिक हित की रक्षा के  लिए
बनाए गए ऐतिहासिक प्रावधानों को खोने का जोखिम पैदा करता है । स्थानांतरण के  लिए सुरक्षा उपायों
की कमी, विशेष रूप से लंबित विवादों और पुराने समझौतों के  संदर्भ में कानूनी अस्पष्टता उत्पन्न हो
सकती है । इसमें सुधार की आवश्यकता है । भारतीय रेलवे की दशा और दिशा सुधारने के  लिए
प्राथमिक सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के  लिए आधुनिकीकरण, यात्रियों की सुविधा, रोजगार सृजन और
पारदर्शिता पर होनी चाहिए थी, लेकिन रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 इन मुद्दों की पूरी तरह अनेदखी
करता है । हाल के  वर्षों में कई बड़े रेल हादसों में सैकड़ों लोगों की जानें चली गईं । इससे रेलवे की
सुरक्षा प्रणाली की कमजोरियां उजागर हुईं । इसके  बावजूद, विधेयक में सुरक्षा को लेकर कोई चर्चा नहीं
है । रेलवे को आधुनिक सुरक्षा उपकरणों, ट्रै क सिस्टम और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र में बड़े पैमाने
पर निवेश करने की आवश्यकता है, लेकिन यह विधेयक इन बुनियादी सुधारों से बिल्कु ल अलग दिशा में
जा रहा है ।

                   माननीय लालू प्रसाद जी पूर्व में हमारे  रेल मंत्री हुआ करते थे । उनका कार्यकाल स्वर्णिम
कार्यकाल रहा । लालू प्रसाद यादव जी ने अपने कार्यकाल में रेलवे को लाभ में लाने का कार्य किया ।
उन्होंने गरीब रथ एक्सप्रेस की शुरुआत की, जो एक ऐतिहासिक कदम था । गरीब रथ ने पहली बार
एयरकं डीशंड यात्रा को आम जनता के  लिए किफायती बनाया । यह ट्रे न उन लोगों के  लिए भी थी, जो
सामान्यत: वातानुकू लित कोच का किराया नहीं  दे  सकते थे । उन्होंने दिखाया कि रेलवे के वल एक
परिवहन माध्यम नहीं , बल्कि सामाजिक समानता और कल्याण का प्रतीक भी हो सकता है । इसके
विपरीत आज की सरकार विशेष ट्रे नों का उपयोग बढ़ा-चढ़ाकर किराया वसूलने के  लिए कर रही है ।
विशेष ट्रे नों के  किराए सामान्य ट्रे नों से कहीं  अधिक होते हैं । इससे आम भारतीयों के  लिए रेल यात्रा का
सपना भी दू र हो गया है । रेलवे अब गरीबों के  लिए सुलभ नहीं  रहा ।

          बक्सर जिले की रेल यात्री सुविधा को लेकर इसलिए चर्चा है कि बक्सर जिले में राजधानी जैसी
ट्रे नों का ठहराव नहीं  होने से जो जनप्रतिनिधि हैं या जो दिल्ली आना चाहते हैं, उनको काफी परेशानी
होती हैं । बक्सर के  पाण्डेय पट्टी, चौसा, डुमरांव, रघुनाथपुर और टुंडीगंज में ओवरब्र‍िज के  निर्माण को
प्राथमिकता के  साथ पूरा न करना हैरान करने वाली बात है । चौसा रेलवे ओवर ब्र‍िज का निर्माण वर्ष
2015 में शुरू हुआ । इसका वर्ष 2024 तक पूरा नहीं  होना अपने आप में चिंताजनक विषय है । इसके
अलावा आरा से मुंडेश्वरी धाम तक रेलवे लाइन के  विस्तार पर ध्यान दिया जाए । यह परियोजना न के वल
यात्री सुविधा बढ़ाएगी, बल्कि इस क्षेत्र के  विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी ।

          रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 सिर्फ  एक कानूनी दस्तावेज नहीं  है, बल्कि भारतीय रेलवे के
भव‍िष्य का खाका है । दुर्भाग्यवश, यह खाका जनकल्याण के  बजाय कें द्रीकरण और मुनाफे  को
प्राथमिकता देता है । सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, किफायत और रोजगार जैसे दबाव वाले मुद्दे  की उपेक्षा
करके , सरकार लाखों भारतीयों के  विश्वास को धोखा दे  रही है, जो रेलवे पर निर्भर हैं । यह समय है कि



हम एक ऐसे रेलवे सिस्टम की मांग करें , जो मुनाफे  से अधिक लोगों को महत्व देता हो, एक ऐसा सिस्टम
जो कु शल, सुरक्षित और सभी के  लिए सुलभ हो ।

SHRIMATI BAG MITALI (ARAMBAG): Namaskar. Thank you for providing me the
opportunity to speak on the Railway Amendment Bill. I pay my respect to Shri Shri
Ramkrishna Thakur and Maa Sarada. I am grateful to the people of Arambag Lok
Sabha constituency. They have elected me and sent me to the Parliament. Whenever
a discussion like this takes place, we get to hear about the Double Engine
Government- which is wheezing past all the places? hundred percent work has been
done everywhere. We also get to hear the slogan in this Parliament? "Sabka Sath,
Sabka Vikas". The birthplace of "Bharat Pathik" Shri Raja Ram Mohan Roy is
Khanakul which is situated in the Arambag Constituency. Raja Rammohan Roy was
the first train passenger, yet there is no rail service available in his birthplace. School
students are drawing images of Rail to manifest their inner wishes. They have a hope
inside their hearts and they are waiting for the day when rail services will start. They
are painting murals on the wall and they are drawing this on their notebooks as well.
They are dreaming of the day when they will be able to commute to their schools and
colleges by rail. Will the minister kindly state how long the students and the common
people have to wait? Rail services should immediately start from Pashkura to
Chandrakona. There is a famous Rajbanshi village called Narajole. To provide
services to the common man and to keep the illustrated historic places alive, rail
service should be started. The Honourable Railway Minister is present here. I will
request him not to repeatedly attack our Honourable Chief Minister Mamata
Bandopadhyay and not to accuse her on the matters related to land encroachment,
rather he should take the initiative to quickly complete the work between Tarakeswar
to Bishnupur. I would like to state another issue. It would really help the cancer
patients If you could start a train from Arambag to Mumbai so that they can reach the
Tata Memorial Hospital with ease. Or if you can start a train from Arambagh to
Bangalore. Even if it is a bi-weekly train, it will benefit the patients and kindly try to
provide stoppages to Arambag, Sheorafuli, and Tarakeswar stations.

A member just said that there have been no railway accidents. How wonderful! I
don't know if he reads any newspapers, and I wonder if someone can say such a? just
to snatch some applause. When we used to play as a child, we would make the train
sounds- Ku Jhik Jhik. Those who are shouting about Double Engine Government like
a member did a few minutes back, should know that the common man knows the real
state of the Double Engine- whether it is good or bad. I am requesting the Railway
Minister to pay more attention to the Railways since the Railway is an extremely



important mode of transport in our country. I would say a few concluding words. If the
ministry can find a way to quickly confirm the tickets for the patients, then that will
benefit the family of the ailing person. I would thank you for providing me the
opportunity to speak again.

SHRI G. SELVAM (KANCHEEPURAM) Respected Chairman Sir, Vanakkam. I
strongly condemn the Railway Amendment Bill, 2024. Although this Bill seems to be
regulating the rules and legal framework relating to the Ministry of Railways but it
lacks in providing safety to the common people of this country. It does not seem to be
reviewing the rail accidents. I think that the Union Government is destroying the
Railway department which is the lifeline of our transport system used by poor,
marginalised and middle class people of our country. When we review the reasons for
this failure, from the year 2017 to 2023, there were 292 rail accidents. And 220
accidents out of this were due to derailment. This means almost 75 per cent of all
these accidents were due to derailment.   Similarly, as per CAG Report of 2022, 20
percent of these accidents take place due to prolonged use of these railway tracks
beyond their lifetime. Moreover 40 percent of these Railway coaches, Railway stations
have been used for more than 20 years and as a result of this the maintenance cost is
on the rise. There is a deficiency of staff. Almost 50 per cent is the deficiency in staff.
There are approximately in 7335 railway stations in our country. We have so many
trains, be it the goods trains or the passenger trains. But the 50 percent vacancy in
staff has created additional burden of work on other employees of Indian Railways.
Loco pilots or the train drivers have to work for 102 hours on an average per week.
Instead they work for more than 124 hours a week. As a result train accidents take
place. Hon Railway Minister should look into this matter. The Report also states that
new routes are not created due to shortage of funds. Railways is generating lots of
revenue to the country. I urge that Railway network in Tamil Nadu and other States of
the country should be upgraded with adequate allocation of sufficient funds. There is a
lack of space for the differently-abled in almost 50 percent of the railway stations.
Ramp facilities and escalators are also not available. Visually impaired people face
difficulties as there are no ways with fixed tiles. Hon Minister of Railways should look
into this issue and do the needful for the benefit of the differently-abled passengers.
All the railway stations do not have upgraded clean toilet system. Only few of these
railway stations are modernised. Rest of the railway stations do not have hygienic
toilets. They don?t even maintain bio-toilet system in every station. Waiting halls are
also not maintained properly in all these stations. I humbly request that such facilities
should be created in all the railway stations so as to benefit rail passengers.
Kanchipuram district of Chengalpattu is a district with multiple features having more



number of weavers, industries, hospitals and educational institutions. It is also a
district which is densely populated. Therefore people in large number travel through
trains. And as a result of this, there is a need of modernising all the railway stations in
Kanchipuram district. Particularly the religious and sacred places. I urge that daily
trains should be operated between Melmaruvathur and Tirupati, i.e. from
Melamaruvathur via Chengalpattu, Kanchipuram, Tiruttani and upto Tirupati, This will
generate income to Railways besides providing transport facilities to the common
people at large. At present there are more than 3 lakh vacant posts in Indian Railways.
Out of which,1,52,000 vacant posts relate to Loco pilots and security related
departments of Railways. These vacant posts are to be filled immediately and
Railways should be upgraded. Dr. Kalaignar Centenray Bus Terminus is set up in
Kilambakkam near Chennai of Tamil Nadu. This is a big bus terminal providing bus
facilities to every nook and corner of the State of Tamil Nadu. I urge that a Railway
Station should be set up in Kilambakkam and that Station should be named after Dr.
Kalaignar Karunanidhi. Hon Railway Minister should develop Railways in the country
as it generates more income for the nation. I urge that, for achieving this, you should
allocate more funds for the rail projects relating to Tamil Nadu. If Tamil Nadu gets
developed the entire country can develop. With this I conclude. Thank you.

SHRI MUKESHKUMAR CHANDRAKAANT DALAL (SURAT): Hon. Chairperson, Sir,
thank you very much for giving me an opportunity to express my views on the
Railways (Amendment) Bill, 2024.

          Sir, I fully endorse the Bill which was introduced in the Lok Sabha on 9th August,
2024 by the hon. Railway Minister Shri Ashwini Vaishnaw. He is a learned man who
always puts in hard efforts and takes initiatives under the dedicated and dynamic
leadership of hon. Prime Minister Narendra Modi to do something new for the
Railways.

                  It is a different thing, Sir, that Opposition may not prefer him but it has been
custom and tradition of the Opposition that they prefer the Railway Minister who used
to run Railway Ministry from Kolkata and they prefer Railway Ministers  who used to
run Railways like jungle raj.

                   The Bill seeks to update provisions in the Railway Act of 1989, Repeal the
Railway Board Act 1905 and bring the Board under the purview of Railways Act of
1989. The aim of the Bill is to bring into its fold and announce the Railway Board a
statutory body within the spectrum of the Railway Act, 1989 and now the country shall
have only one Railway Act instead of two for legal reference. It will make the Board



more efficient, independent and autonomous ensuring a cut down on executive
decision making and focus more on policy enhancement. Sir, it is a significant step
towards simplifying and modernizing the legal framework governing Railways.

          Sir, I have no hesitation to compliment the hard efforts and hard actions hon.
Railway Minister has taken during the past decade to modernize the Railways under
the leadership of Modi Ji. The country has seen how Railways could be more efficient,
more safer, more sustainable and more connected to remote people and remote
areas. Vande Bharat and Vande sleepers, bullet trains, Chenab river bridge, Amrit
Bharat, Namo Bharat, all exhibits state of the art new technologies of new Bharat जो
अंदर घुसकर मारते हैं ।

                   Chairperson, Sir, I wish to recall here that historically when Railways were
introduced in India under the colonial rule, it was governed by Public Works
Department. But when Railway network expanded, Indian Railway Act was enacted in
1890, but soon it become clear in 1905 that that since Railway is an unique
organization and vast network, the need for a separate Board was felt and the Railway
Board Act 1905 came into existence. In 1989, once again, the new Railway Act came
into existence but at that time?

HON. CHAIRPERSON : Please conclude within a minute.

SHRI MUKESHKUMAR CHANDRAKAANT DALAL: Sir, those families and those
parties who used to claim that they have developed a country did not feel that this Act
should have been incorporated into the 1989 Act, लेकिन यह काम भी मोदी जी को ही करना
पड़ा ।  

          As the provisions of 1905 Board Act will be incorporated in Railway Act 1989,
functions, independence and autonomy of the Board will be enhanced.   The
expenditure of Railway Board of Rs. 440 crore proposed in 2024-25 financial year
under the revenue head will continue to be met from yearly budgetary provisions
under revenue budget of Indian Railways as is being done presently. This amendment
will also do away with two laws with respect to the Railways. It will bring the Railway
Board under the direct purview and control of the Central Government beyond
executive strongholds.As I told, 68 Vande Bharat trains have already started. Apart
from that, 200 Amrit  trains have already started and 150 trains are under production.

          To conclude Chairperson, Sir, I endorse and welcome the Railway Amendment
Bill and congratulate hon. Railway Minister for the same. कोई चाहे जितनी भी कोशिश कर
ले, मोदी जी के  नेतृत्व में रेल बड़ी तेज गति से चल रही है ।



HON. CHAIRPERSON : Please conclude now.

श्री मुके शकु मार चंद्रकांत दलाल : कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं  होती ।  देशवासी बड़े फख्र
से इंतजार कर रहे हैं कि इनकी हार, यानी डिफीट की गिनती 99 है, तो सेंचुरी कब पूरी  होगी ।  संभल-
संभल कर चलो ।   अभी दो चुनाव बाकी हैं ।   जनता जाग चुकी है, संभलने का मौका नहीं  देगी ।
 धन्यवाद ।

श्री काली चरण मुंडा (खूंटी) : सभापति महोदय, आज आपने मुझे रेल (संशोधन) विधेयक, 2024 पर
बोलने का अवसर दिया है, इसके  लिए मैं आपको और अपने दल के  नेता एवं खूंटी लोक सभा क्षेत्र की
महान जनता को दिल से धन्यवाद करता हूं  ।

महोदय, यह विधेयक पिछले सत्र में 9 अगस्त को लाया गया था, जिसके  प्रावधानों को मैंने अनेको
बार देखा  । दरअसल मैं यह ढूं ढने की कोशिश कर रहा था कि इस विधेयक से देश के  हित में तथा
हमारे  राज्य झारखंड के  हित में रेल की व्यवस्था में क्या सुधार हो पाएगा । दु:ख के  साथ कहना पड़ रहा
है कि मुझे इस संशोधन विधेयक में वैसा कु छ भी दिखाई नहीं  देता, जो हमारे  राज्य के  दक्षिण
छोटानागपुर रेलवे के  चक्रधरपुर मंडल में स्थित सीनी रेलवे वर्क शॉप की बदहाल स्थिति को सुधार पाए
 । ज्ञात हो कि आजादी के  पूर्व 1923 में सीनी वर्क शॉप की स्थापना हुई थी, जिसमें एक वक्त में लगभग
पांच हजार रेलकर्मी कार्य कर रहे थे  । आज उन कर्मचारियों की संख्या मात्र कु छ सौ रह गई है  । वहां
की मशीनें पुरानी हो गई हैं और उत्पादन कार्य ठप हो गया है  । क्या रेल मंत्री जी बताएं गे कि इस रेल
विधेयक से चक्रधरपुर रेल मंडल की सीनी वर्क शॉप की सेहत में सुधार हो पाएगा?

महोदय, इस विधेयक के  पेज नम्बर- 5 पर वित्तीय ज्ञापन है, जिसमें लिखा गया है कि यदि यह
विधेयक अधिनियमित किया जाता है तो उसमें भारत की संचित निधि से आवर्ती और अनावर्ती कोई
वित्तीय व्यय पर परिवर्तन नहीं  होगा  । मैं इस सभा के  माध्यम से जानना चाहूंगा कि कोविड काल के
दौरान राजखरसावां रेलवे स्टेशन पर ट्रे न संख्या 18427/28 आनंद विहार एक्सप्रेस या 18029/30 कु र्ला
शालीमार एक्सप्रेस का ठहराव बंद कर दिया गया है । वहां पुनः  ठहराव शुरू करने पर क्या वित्तीय व्यय
में परिवर्तन आएगा?

महोदय, मेरा इस संबंध में कहना है कि सरकार की या रेलवे की खास तौर पर एक सामाजिक
जवाबदेही होती है, जिसके  लिए वित्तीय व्यय से ज्यादा चिंता जनता को ज्यादा सुविधा प्रदान कर उनके
जीवन को खुशहाल करना होता है  । क्या यह सभा नहीं  मानती है कि रेल के  अंदर आम जनमानस भेड़-
बकरी की तरह ठू स ठू स कर अमानवीय तरीके  से रेल सफर करने को मजबूर हैं   ।   इस संबंध में
चक्रधरपुर-टाटा मेमो ट्रे न का एक उदाहरण रखना चाहूंगा जिसमें जनता भयावह तरीके  से धक्का-मुक्की
करके  रेल यात्रा करने को मजबूर हैं । क्या इस ट्रे न की कु छ संख्या को 7 से 12 तक बढ़ाकर लोगों को
सहूलियत प्रदान नहीं  किया जाना चाहिए? मैं इस अवसर पर जानना चाहूंगा कि रेलवे मंत्रालय को
झारखंड में रेल के  परिचालन से कितनी आय होती है और वहाँ कितना व्यय होता है?

महोदय, इस सरकार की बात करें  तो इस सरकार का उद्देश्य आम जन मानस को सुविधा प्रदान
करना है ही नहीं  । अक्सर प्रधानमंत्री जी वंदे  भारत ट्रे न की शुरूआत करते दिख जाते हैं । क्या यह सत्य
नहीं  कि वंदे  भारत ट्रे न का परिचालन व्यय आय की तुलना में काफी कम है? मैं वंदे  भारत ट्रे न के
परिचालन के  खिलाफ नहीं  हूं । मैं यह स्पष्ट करता हूं  । मेरी राय है कि वंदे  भारत ट्रे न को एक रेल खंड



में एक जोड़ी की बजाए 10 जोड़ी चलाया जाए  । लेकिन, जो साधारण मेमो, मेल या एक्सप्रेस ट्रे न में
सफर करने वाले लोग हैं, उनका भी ध्यान रखा जाए  । जब देश गरीब था और सरकार के  पास खजाने
में पैसा कम था तो लोगों को सस्ती दर पर यात्रा और जरूरतमंदों को मुफ्त यात्रा की व्यवस्था करना
सरकार का उद्देश्य होता था ।

          आज सरकार कहती है कि हम दुनिया में पांचवीं  अर्थव्यवस्था का स्थान रखते हैं, तब भी हम पैसे
का रोना रो रहे हैं तथा पैसेंजर ट्रे न्स के  परिचालन में घाटे का रोना रो रहे हैं । सरकार का काम मुनाफा
कमाना नहीं  होता, बल्कि लोक कल्याण होता है । रेलवे में कर्मचारियों की भर्ती जरूरत के  मुताबिक
नहीं  हो रही है, नतीजन रेल दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है । इस विधेयक के  माध्यम से रेल प्रबंधन को
और प्रभावी करने की बात कही जा रही है । इसके  साथ ही जोनल स्तर पर अधिकार की बात की जा
रही है ।

क्या रेल मंत्री जी यह बता पाएं गे कि मेरे  लोक सभा क्षेत्र के  अंतर्गत खूंटी-कांड्रा  मुख्य पथ पर कांड्रा
में रेलवे ओवरब्रिज बनाने की लंबित मांग कब तक पूरी हो पाएगी तथा बहुत-सी मालगाड़ियों के
आवागमन के  कारण वहां आम जनमानस को हो रही असुविधा दू र हो पाएगी? अतः  उक्त समस्याओं को
दू र किए बिना यह विधेयक अधूरा है और जन आकांक्षाओं पर खरा नहीं  उतर रहा है, इसलिए मैं इस
बिल का विरोध करता हूं ।

श्री अमरा राम (सीकर) : माननीय सभापति महोदय, मैं रेल (संशोधन) विधेयक, 2024 पर बोल रहा हूं
। रेलवे का विकास सबसे महत्वपूर्ण है । माल ढुलाई और यात्रा भार का जो विकास होना चाहिए था, वह
आज तक नहीं  हुआ है । आज भी 80 प्रतिशत माल ढुलाई रोड्स के  माध्यम से होती है । पैसेंजर्स की जो
हालत हो रही है, मैं समझता हूं कि जिस तरह से ?प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना? के  तहत इस देश के
हर गांव को सड़कों से जोड़ा गया है, अगर प्रत्येक तहसील हेडक्वॉर्टर को भी उससे जोड़ा जाता, तो आज
80 प्रतिशत माल ढुलाई जो रोड्स के  माध्यम से होती है, अगर वह रेलवे के  माध्यम से होती, तो निश्चित
रूप से देश का विकास जरूर होता ।

          आज भी हमें 70 प्रतिशत तेल इंपोर्ट करना पड़ता है । हम हाइवेज़ पर इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं,
अगर हम रेलवे पर इतना इन्वेस्ट करते, तो देश का विकास होता । आज तेल का जितना आयात होता
है, मैं समझता हूं कि वह 70 प्रतिशत कम हो सकता था । निश्चित रूप से इसकी सबसे ज्यादा
आवश्यकता है । अगर आपने कोई ट्रै क बिछाया है, तो मैं समझता हूं कि उसको दोबारा मेंटेन करने में
उतना खर्चा नहीं  आता है । अभी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे बनाया गया है । उसको एक साल चालू हुए
नहीं  हुआ है, लेकिन उसकी मेंटीनेंस करनी पड़ रही है । आपको हर तीसरे  साल रोड्स की मेंटीनेंस
करनी पड़ेगी । इसलिए रेल का ज्यादा से ज्यादा विकास होना चाहिए, ताकि 80 प्रतिशत माल ढुलाई हर
तहसील हेडक्वॉर्टर तक पहुंच सके  तथा वहां से आम जनता तक पहुंचने का काम हो सके गा ।

          मैं समझता हूं कि देश की सरकार को पशु क्रू रता तो दिख रही है, लेकिन मानव क्रू रता नहीं  दिख
रही है । छठ और दीपावली के  वक्त लोग किस तरह से साधारण डिब्बों के  टॉयलेट्स में खड़े होकर तथा
लटककर यात्रा करते हैं । मैं समझता हूं कि आजादी के  75 सालों के  बाद भी इससे ज्यादा
अफसोसजनक बात कोई नहीं  हो सकती है । मंत्री जी, आप सुबह कह रहे थे कि हम इतने जनरल
डिब्बे लाए हैं । आज भी 20 डिब्बों की ट्रे न में आगे और पीछे  दो जनरल डिब्बे होते हैं । जो आम आदमी



हैं, जो 80 प्रतिशत लोग हैं, वे उससे सफर करते हैं, क्योंकि थर्ड एसी, सेकें ड एसी या फर्स्ट एसी की बात
ही छोड़ दीजिए, वे उनसे यात्रा करने की स्थिति में नहीं  हैं । आज जो स्थिति है, मेरा निवेदन है कि आप
के वल बोर्ड में संशोधन लाएं गे, इससे काम नहीं  होगा, बल्कि इच्छाशक्ति की जरूरत है ।

मैं समझता हूं कि इलेक्ट्रि फाइड किया जा रहा है । शेखावाटी वह इलाका है, जहां से सबसे ज्यादा
सैनिक निकलते हैं । इस देश की हर सेना और हर अर्धसैनिक बल में वहां का आदमी मिलेगा । हर
व्यापारी शेखावाटी का है, लेकिन वहां सबसे आखिरी में ब्रॉडगेज का काम हुआ है । पूरे  देश में कहीं  भी
मीटर गेज का काम नहीं  बचा, उसके  बाद वहां काम हुआ है । आपने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे बनाया है
। जयपुर से लेकर मुंबई तक एक कॉरिडोर बनाया है ।

मैं समझता हूं कि पांच सालों में इलेक्ट्रि फाइड भी हुआ है तथा दिल्ली से लेकर मुंबई तक माल भी
जा रहा है, वह जाना भी चाहिए । इसी तरह से माल ढुलाई के  लिए डिब्बों की व्यवस्था हो । आज माल
ढुलाई की कोई व्यवस्था नहीं  है । मैं कहना चाहूंगा कि जो हालत है, निश्चित रूप से उसको दू र किया
जाना चाहिए ।

          कोरोना में जितनी छू ट थी, जैसे वृद्ध लोगों को 30 परसेंट की छू ट थी, वह बंद है । जहां से आपने
बुकिं ग बंद कर दी है, जहां ठहराव बंद कर दिया तो कोरोना के  जाने के  बाद फिर से लागू क्यों नहीं  कर
रहे हैं? मंत्री जी कह रहे थे कि हम 45 परसेंट छू ट दे  रहे हैं । उन वृद्ध लोगों और विकलांगों को छू ट
मिलती थी, लेकिन आज कोरोना के  समाप्त होने के  बाद वह छू ट नहीं  मिल रही है । निश्चित रूप से
उसको रीस्टोर करने की आवश्यकता है । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि शेखावाटी
सैनिक एक्सप्रेस है, जो जयपुर से दिल्ली तक आती है, वह निश्चित रूप से हरिद्वार तक जाए । जो असम
से ट्रे न आती है, वह दिल्ली तक आती है, अगर उसको झुंझुनु, सीकर होते हुए अजमेर तक चालू करेंगे
तो शेखावाटी को फायदा होगा ।

मेरा निवेदन है कि आपने जो अण्डरपास बनाए हैं, उनमें भेदभाव है । देश में जहां भी शहरी क्षेत्रों
में अण्डरपास बने हैं, वे कवर्ड हैं, क्योंकि वहां आदमी रहते हैं । सिवाय मुंबई-दिल्ली कॉरीडोर के
अलावा ग्रामीण क्षेत्र में रेयर के स में आप दो-तीन करोड़ रुपये लगाकर अण्डरपास देते हैं, लेकिन उसमें
पांच लाख रुपये में टिन शेड नहीं  लगाते हैं । बरसात में लोगों को जितनी परेशानी होती है, मैं समझता हूं
कि आप उसका अंदाजा नहीं  लगा सकते हैं । वहां पर 8-8 फु ट पानी भर जाता है । आपने टेण्डर दे  रखे
हैं । एक घण्टे में जितनी बरसात होती है, क्या वह ड्रा ई हो सकता है? जब आप 3 से 5 करोड़ रुपये एक
अण्डरपास के  लिए लगाते हैं, तो क्या 5 लाख रुपये में उसको कवर नहीं  कर सकते हैं? मेरा आपसे
निवेदन है कि इसका विकास किया जाए, के वल वोट देने से काम नहीं  होगा । मंत्री जी अभी क्वे श्चन
आवर में उत्तर दे  रहे थे, के रल और तमिलनाडु  ? (व्यवधान) संघ को अपमानित करने और तार-तार
करने का काम होगा । ? (व्यवधान) यह हमारे  संघ और संविधान के  लिए ठीक नहीं  है ।

श्री सुदामा प्रसाद (आरा) : सभापति महोदय, धन्यवाद । यह रेलवे का अमृतकाल चल रहा है, लेकिन
यह अमृत किसके  लिए है, यह अमृत अडाणी जी के  लिए है । अगर ऐसा नहीं  होता तो भारतीय रेल
अडाणी रेल नहीं  होती । आम आदमी के  लिए क्या सुविधाएं  हैं?

रेलवे बिल पर कई माननीय सांसदों ने बोला है । एक सांसद ने कहा कि साल में एक बार पर्व-
त्यौहार के  समय ज्यादा ट्रे नें चलाई जाएं  । मुझे लगता है कि 12 महीने आम लोगों को गरिमामय रेल



यात्रा करवाने की सुविधा देनी चाहिए और आप साधारण ट्रे नों की संख्या बढ़ाइए । बोगियों की संख्या के
बारे  में कह रहे हैं कि अगले साल 11 हजार बन जाएं गी और ट्रे नों की संख्या 13 हजार है । कई ट्रे नों में
जनरल बोगी नहीं  लगती है । जिस दिन आप गरिमामयी जीवन के  साथ यात्रा करने की सुविधा देंगे, उसी
दिन अमृतकाल कहा जाएगा, अन्यथा यह अमृत काल नहीं  कहा जाएगा ।

          महोदय, वर्षों से दो लाख पद रिक्त पड़े हैं । आप उनको भरिए, क्योंकि रेलकर्मियों पर काम का
बोझ है । अभी हम लोगों ने 9 नवंबर की घटना देखी है । एक रेलकर्मी की मौत डिब्बे के  बीच में आकर
हो गई । यह हादसा बरौनी रेलवे स्टेशन पर हुआ । लखनऊ-बरौनी एक्सप्रेस ट्रे न का नंबर 15204    है
। उस कर्मी का नाम अजय कु मार है । आप रिक्त पदों को भरिए । रेलकर्मियों पर बहुत लोड है । रेलवे
में उनके  आराम की कोई व्यवस्था नहीं  है । इन पदों में लोको पायलट, टीटी और टीसी के  पद रिक्त   हैं
।

कई लोगों ने शिकायत की है कि जहां हम लोग रात में विश्राम करते हैं, वहां मच्छरों का साम्राज्य
है, बिस्तरों में खटमल है और शौचालय की स्थिति बदतर है । आप इसको ठीक कीजिए, तब कहा
जाएगा कि यह अमृत काल है । जो रेलवे का काम हो रहा है, उसके  पूरा होने की समय-सीमा तय
कीजिए ।

तीन साल पहले आरा में पूर्वी रेलवे गुमटी पर फु टब्रिज बनाने का काम शुरू हुआ था । मैंने यह
मामला चार महीने पहले भी इस सदन में उठाया है । ऐसा लगता है कि कौआ टर्रा रहा है, धान सूख रहा
है ।

16.00 hrs

संवेदक को इसकी कोई चिंता नहीं  है कि कब तक बनेगा । दो लिफ्ट लगनी है, वह काम अभी तक नहीं
हुआ है । कुं वर सिंह की मूर्ति आरा रेलवे स्टेशन पर उल्टी दिशा में लगायी गयी है, उसको सीधा करने
का मामला उठाया गया था, वह चार महीने से अभी तक नहीं  हो पाया है । इसकी समय सीमा तय की
जानी चाहिए ।

मेरे  लोक सभा क्षेत्र आरा में राजधानी एक्सप्रैस का ठहराव किया जाना चाहिए । इसको पकड़ने के
लिए पटना या मुगलसराय जाना पड़ता है । आरा, कड़हनी, चरपोखरी, पीरो और हसनबाजार में अप
और डाउन एक्सप्रैस ट्रै नों का ठहराव हो ।

देश के  जितने रेलवे स्टेशन या हाल्ट नीचे हैं, लोग बोगी से कू दकर ट्रे न से उतरते हैं या बोगी में
घुसने के  लिए नाको चने चबाना पड़ता है । उसको ऊं चा बनाइए । रेलवे स्टेशनों पर पीने का पानी खत्म
हो जाता है । बोतल बंद पानी बेचने के  लिए पानी की टंकी को बंद कर दिया जाता है । कृ पया इसको
चैक कीजिए और इसको चालू करवाइए । गरीबों को, आम यात्रियों को कम से कम पीने का पानी तो
मिले । साफ-सुथरा पीने का पानी फ्री में तो दीजिए । यह हम लोग कहना चाहते हैं ।

आरा में दो ओवरब्रिज हैं, एक आरा में और एक बिहियां में, वह क्षतिग्रस्त हो गया है । कब पुल
टू टकर बाहर आकर गिर जाएगा, इसका पता नहीं  है । उसके  नीचे से रेल गुजरती है । यह ठीक नहीं    है
। मैंने पहले भी इस मुद्दे  को उठाया था । आरा रेलवे स्टेशन पर जो आरएमएस है, उस आरएमएस को
पटना ले जाया जा रहा है ।



हम रेल मंत्री जी से आपके  माध्यम से गुजारिश करेंगे कि उसको वहां से हटाया नहीं  जाए, आरा में
ही रहने दिया जाए । इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

श्री चंदन चौहान (बिजनौर) :  धन्यवाद सभापति महोदय ।  रेल (संशोधन) विधेयक, 2024 पर बोलने
का अवसर देने के  लिए अपनी पार्टी, नेता जयंत चौधरी जी और लोक सभा क्षेत्र बिजनौर की सम्मानित
जनता का धन्यवाद करता हूं कि मुझे उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया ।

मान्यवर, इंडियन रेलवेज़ एक्ट, 1890 और The Railway Board Act, 1905 की बातों को सरल
करते हुए यह संशोधन विधेयक लाया गया है ।  मैं इसका मेरी पार्टी की ओर से अपनी ओर से समर्थन
का काम करता हूं ।  हमारे  दोनों मंत्री यहां बैठे  हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि इस विचार पर उन्होंने
सोचते हुए जो वर्ष 2047 का विकसित भारत का संकल्प है, कहीं  न कहीं  रेलवे उसमें महत्वपूर्ण योगदान
देने का काम करेगा ।  प्रधान मंत्री जी के  नेतृत्व में आप दोनों मंत्रि की जोड़ी आने वाले समय में कई और
संशोधन लाकर देश और रेलवे की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देने का काम करेंगे ।  

16.03 hrs                           (Kumari Selja in the Chair)

सभापति महोदया, हमारे  देश में घनी आबादी के  चैलेंजेस हैं ।   ऐसे समय में रेलवे बोर्ड को
सुविधाएं  देने की जिम्मेदारी है, वहीं  विश्व के  मानकों को पूरा करने के  लिए, कार्बन उत्सर्जन की मांगों को
पूरा करने की आवश्यकता है ।  वर्ष 2014 से पूर्व 21 हजार से अधिक किलोमीटर रेलवे लाइंस का
इलेक्ट्रि फिके शन किया गया था ।  मैं प्रधान मंत्री जी के  नेतृत्व की सरकार को धन्यवाद देता हूं कि पिछले
दस वर्षों में 44 हजार किलोमीटर का रेलवे लाइंस का इलेक्ट्रि फिके शन करके  महत्वपूर्ण योगदान करने
का काम किया है ।  

सभापति महोदया,  मैं ज्यादा समय नहीं  लूंगा, क्योंकि सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार यहां
व्यक्त किए हैं ।  हमारे  सीकर के  माननीय सदस्य की बात से अपने को जोड़ता हूं कि निश्चित रूप से हर
जगह रेलवे लाइंस को हटाया जा रहा है, अंडरपासेस बनाए जा रहे हैं ।  कई बार देखने को मिलता है
कि पानी भरने की वजह से वहां हादसे हो जाते हैं ।

          इस विषय के  लिए मैं भी आपसे मांग करूं गा कि ऐसी घटनाएं  न हों और अगर वहां पर कु छ
शेड्स की व्यवस्था हो जाए तो उससे निश्चित रूप से लोगों को लाभ मिलेगा । मैं आदरणीय अश्विनी
वैष्णव जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि उनको बिजनौर लोक सभा से विशेष लगाव है ।
नजीबाबाद पर वंदे  भारत के  स्टॉपेज के  लिए हमारी जो मांग थी, उसे उन्होंने माना लिया । उसके  लिए मैं
उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ । आदर्श स्टेशन की जो पुरानी मांग थी, उसके  लिए मेरे  स्वर्गीय पिता संजय
चौहान जी ने भी इसी सदन में कहा था और आपने बिजनौर आदर्श स्टेशन के  साथ-साथ मेरठ और
मुजफ्फरनगर को भी उसके  अंतर्गत लिया, उसके  लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ ।

          इसी के  साथ मेरी आखिरी मांग है कि हमारे  पवित्र स्थानों को जोड़ने के  लिए हमारी सरकार की
जो योजना है, उसके  तहत बिजनौर से दौराला, हस्तिनापुर व विदुर कु टी होते हुए रेल लाइन की मांग का
डीपीआर बन जाए तो उससे बहुत लाभ होगा ।

आदरणीय सभापति महोदया जी, मैं आपके  माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करूं गा कि अगर सरकार
इसे स्वीकार कर ले तो निश्चित रूप से अमृत भारत और विकसित भारत का जो संकल्प है, उसे हम पूरा



कर पाएं गे । इस विधेयक के  समर्थन में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके  लिए मैं आपका बहुत-
बहुत आभार व्यक्त करता हूँ ।

*m33 SHRI SELVARAJ V. (NAGAPATTINAM): Respected Chairman Madam,
Vanakkam. Thank you for providing this opportunity to speak on this Bill. Indian
Railways is a very big PSU serving this country and the world at a large scale. The
wheels of Indian Railways rotate working tirelessly and continuously. As a result of
this, the life cycle of several crores of people continue to be in place in an upgraded
manner. I congratulate the Indian Railways for this spectacular achievement. Every
day, we get to see news items on Newspapers about Indian railways. It talks about
either derailment or collision of trains on the same track coming opposite to one
another. Even there are news items about the verbal fight between the Railway
employees and the rail passengers due to language related communication issues.
Every other day we get to know such things in public domain. We get afraid while
reading such news items. I think that the Railway Department has not renewed itself
to meet the present demands of a developed and civilized society as per the
aspirations of the people. Railways shows interest in operating Vande Bharat trains.
This is fine. But it fails to look into the needs of the people and it does not try to fulfil
them. Kavach system and new equipment embedded with technology should be
installed in every route of Railways in order to ensure safety. If such technology is
imported from foreign countries, we should try to develop indigenously. Railway
employees should get the first-hand knowledge of such technology and they should
be well-trained. Every rail route should be electrified with doubling of railway lines.
When we submit applications to the Railway Officials for rail facilities, they say that the
route is operating to its fullest capacity. They say that only if doubling of railway line is
done, these additional rail facilities could be extended. Therefore, I urge that the
doubling of railway line should be done in every rail route. When we look at Amrit
Bharat Railway Stations, they talk about decorating with front elevation of these
stations. Government is interested in just decorating the front elevation and the main
or first platform. If we look at platform no 2, 3 and 4 they remain in the previous
condition without renovation or up-gradation. This should be rectified. Concessions
extended to senior citizens earlier should be restored and given them once again.
There is only a Pit line facility in Viluppuram and Tiruchirappalli of the Tiruchy Division
of the Southern Railways. This Pit line facility should be extended to cities like
Tiruvarur. All the railway stations should be covered under Amrit Bharat Railway
Station Scheme. This will gradually result in providing necessary and adequate
infrastructure facilities in all the railway stations of our country. The quantity and
quality of food served by Railways needs to be upgraded. If we cancel our tickets, we



do not get refund immediately. Passengers should get refund against their cancelled
tickets within two hours of cancellation and this amount should be sent to their bank
accounts. If there are more waitlisted passengers for a particular train in a particular
route, additional trains should be operated to meet the demand. The decision making
power to operate such trains should be vested with the Division. Otherwise the
number of general bogies should be increased for that particular train. The parcel
Offices which are closed as on date should be reopened and made to be functional.
The length of all the platforms in all the stations should be extended as per the
requirement in relation with the number of compartments attached to the trains having
stoppages in such stations. The ticket fare of Vande Bharat trains should be reduced
keeping in view the average economic status of the common people. Moreover such
trains should be operated for short distances. Madurai-Punalur train should be
extended till Karaikkal. An express train should be run on daily basis during morning
time between Karaikkal or Vailankanni and Chennai via Tiruvarur. Express trains
should be run from Vailankanni to Coimbatore and Bengaluru. An express train should
be run from Tiruchirappalli to Chennai via Thanjavur, Needamangalam, Tiruvarur and
Mayiladuthurai. I urge that all the platforms in Tiruvarur and Nagappattinam Railway
Stations should be linked with all the rail routes and tracks. Thank you.

सुश्री कं गना रनौत (मंडी) : माननीय सभापति महोदया जी, मैं आपकी धन्यवादी हूं कि आपने मुझे रेल
(अमेंडमेंट) बिल, 2024  पर अपने विचार रखने का मौका दिया है । मैं माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी
वैष्णव जी द्वारा प्रस्तावित इस बिल का स्वागत करती हूं । जैसा कि हमारे  प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी
हमेशा ही यह कहते हैं कि सरकार का काम लोगों के  जीवन में सरलता लाना होना चाहिए । चाहे वे लॉज
हों, ब्यूरोक्रॉसी हो या सरकारी दफ्तर हों, उनके  लिए वे एक्सेसिबल होने चाहिए । वे उनके  लिए किसी
तरह का स्ट्रे स जेनरेट न करें  और ईजली अवेलेबल होने चाहिए । निश्चय ही, यह बिल इस उद्देश्य में
सफल होता है । इसके  अंतर्गत वर्ष 1905 में जो रेलवे बोर्ड एक्ट था, उसको वर्ष 1989 के  रेलवे एक्ट में
क्लब किया जा रहा है । निश्चय ही इस तरह के  सिंगल लॉ हमारे  साधारण लोगों के  लिए ईजली
ऐक्सेसिबल होगा, अवेलेबल होगा । इसलिए मैं इसका स्वागत करती हूं । अनदर वेरी इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट
बॉडी, रेलवे बोर्ड, जिसको डायरैक्टली, जो कॉर्पोरेट्स के  हडल्स होते हैं, जिसके  बारे  में हमारे  प्रधान
मंत्री जी हमेशा कहते हैं कि दफ्तरों के  चक्कर लगाने या लोगों को एक डेस्क से दू सरे  डेस्क भेजना, आई
थिंक, इससे भी उनको छु टकारा मिलता है । डायरैक्टली, सेंटर के  अंडर रेलवे बोर्ड को लिया जा रहा है
। मैं इसका भी स्वागत करती हूं । उसके  साथ ही वंदे  भारत ट्रे न्स आत्मनिर्भर भारत, आधुनिकीकरण का
एक बहुत बड़ा प्रभावशाली उदाहरण हैं और एक चिन्ह बनकर सामने आई है । जब 68 वंदे  भारत ट्रे न्स
भारत को दी गई थीं , तो उनमें से एक वंदे  भारत ट्रे न हमारे  हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे प्रदेश के  ऊना
शहर को भी दी गई थी ।

                   मैं जानती हूं कि हिमाचल प्रदेश एक बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है । मगर हमारी सरकार, भारतीय
जनता पार्टी जम्मू-कश्मीर या अन्य पहाड़ी इलाकों में बहुत ज्यादा रेल प्रोजेक्ट्स लाँच कर रही है, उनके



के  साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सर्वे हो रहे हैं । वहां रेलवे के  लिए बजट मिला है । शिमला,
धर्मशाला, कांगड़ा, बैजनाथ, हमीरपुर ऐसे बहुत सारे  जगहों पर बहुत सारे  प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ।

          मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान मंडी क्षेत्र की तरफ लाना चाहूंगी । एक्चुअली, हिमाचल प्रदेश का
60-70 प्रतिशत ज्योग्राफिकल एरिया मंडी क्षेत्र में ही आता है । हमारे  क्षेत्र में इस तरह के  न सर्वे हुए हैं
और न ही सुविधा है । हमारा क्षेत्र सेंट्र ल मंडी चाहे दिल्ली से जुड़ता है या चंडीगढ़ या अंबाला जैसे दो-
तीन जगहों से भी हमारे  क्षेत्र को जोड़ा जाए तो हमारे  हिमाचल प्रदेश को प्रगति और विकास में बहुत
सहायता मिलेगी ।

                   मैं रेलवे (अमेंडमेंट) बिल, 2024 के  लिए माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देती हूं ।
धन्यवाद ।

*m35 श्री श्यामकु मार दौलत बर्वे (रामटेक) :  माननीय सभापति महोदया  जी, सर्वप्रथम मैं आपको
धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 पर बोलने का मौका दिया है ।  

          माननीय सभापति महोदया, मैं अभी सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वर्ष 2014 से ही
रेलवे बोर्ड चालू हुआ है और देश में रेलवे चल रही है ।  इसके  पहले रेलवे नहीं  चलती थी ।  मंत्री महोदय
के  माध्यम से और सत्ताधारी पक्ष के  माध्यम से इस प्रकार से ही जताया जा रहा है, लेकिन मैं आपको
बताना चाहूंगा कि रेलवे वर्ष 2014 में नहीं  बल्कि वर्ष 1905 से रेलवे बोर्ड अधिनियम के  तहत विधेयक
तैयार किया गया है ।

जिस तरीके  से यह विधेयक लाया गया है, यह जोनल और डिविजन के  अधिकारों को निरस्त करने
का तरीका है ।  सारे  लोगों को यहां दिल्ली में, के न्द्र में बुलाकर, लोगों को परेशान करने के  हिसाब से
यह बिल तैयार किया गया है ।  मुझे ऐसा लगता है ।  इसमें रेलवे बोर्ड के  सदस्यों की नियुक्ति, उनकी
सेवा की शर्तें आदि को लेकर भी संदेह है ।   जिस प्रकार से रेलवे बोर्ड के  चेयरमैन, सचिव और अन्य
सदस्यों की नियुक्ति होगी, उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ने की संभावना ज्यादा है ।  

इस सरकार ने स्थायी रेलवे कर्मियों की संख्या कम कर दी है ।  लगभग 16 लाख 50 हजार से 13
लाख कर दिया गया है, जबकि रेलवे में कु ल 2 लाख 63 हजार 915 पद खाली हैं ।  भारतीय रेलवे का
निर्माण पिछले डेढ़ सौ वर्षों में देश के  लाखों श्रमिकों के  खून-पसीने से हुआ है ।   सरकार
आधुनिकीकरण के  नाम पर रेलवे को निजी हाथों में दे  रही है ।  इसका एक और उदाहरण है कि रेलवे
एक्सटेंशन के  आधुनिकीकरण के  लिए 45 साल की लम्बी लीज पर पूंजीपतियों को दिया जाना ।  इस
सरकार ने विवेक देबरॉय समिति का गठन किया ।   उसने रेलवे के  निजीकरण की दिशा में प्रमुख
कदमों की सिफारिश की थी ।  भारतीय रेलवे का पूर्ण निजीकरण, रेल बजट को खत्म करना, जिससे
भारतीय रेलवे की विशेष स्थिति समाप्त हो गई ।

मैं आपके  सामने कु छ तथ्य रखना चाहता हूं ।  सरकार जो कहती है, वह करती नहीं  है और यह
आंकड़ों से साबित होता है ।  हमारी पार्टी और हमारे  दल के  नेता श्री राहुल गांधी जी ने हमेशा रेलवे के
निजीकरण के  खिलाफ बोला है और सरकार के  द्वारा झूठ का प्रचार किया जा रहा है कि रेलवे का
निजीकरण नहीं  हो रहा है ।  जबकि रेल मंत्री जी ने खुद लोक सभा में 16 सितंबर, 2020 को लिखित
उत्तर में बताया है कि चुनिंदा और लाभदायक ? 109 मार्गों पर डेढ़ सौ यात्री ट्रे नें निजी करने की प्रक्रिया



शुरू हो चुकी है ।  अगर डेढ़ सौ ट्रे नों के  परिचालन को निजी हाथों में देने की प्रक्रिया सरकार ने शुरू
कर दी है तो देश का विकास, रेलवे का विकास और युवा को रोजगार कै से मिलेगा?

मैं लास्ट में कहना चाहूंगा कि वर्ष 2014 से पहले जिस तरीके  से एससी, एसटी, ओबीसी के  विद्यार्थी
देश में कहीं  भी एग्जाम देने के  लिए जाते थे तो उनको पास दिए जाते थे ।  उसको इस सरकार ने बंद
कर दिया है ।  मैं आपके  माध्यम से रेल मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि कृ पया करके  उसको शुरू किया
जाए ।  वरिष्ठ नागरिकों के  लिए जो सेवा पहले शुरू थी, उसको भी शुरू किया जाए ।           धन्यवाद ।

*m36 श्रीमती लवली आनंद (शिवहर) : माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे रेलवे संशोधन
विधेयक 2024 पर चर्चा में भाग लेने के  लिए अनुमति दी, इसके  लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं ।

माननीय रेल मंत्री जी ने रेलवे अधिनियम, 1989 में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया है और भारतीय
रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 के  प्रावधानों को समाहित करने का प्रस्ताव किया है ।  अब भारतीय रेलवे
बोर्ड अधिनियम, 1905 समाप्त हो जाएगा और एक ही कानून रेलवे बोर्ड के  लिए लागू रहेगा, जिससे
रेलवे बोर्ड को अधिक शक्ति मिलेगी ।  बोर्ड की शक्ति में वृद्धि होगी, रेलवे बोर्ड के  प्रशासनिक ढांचे को
और अधिक आधुनिक व मजबूत बनाने में बोर्ड को स्वतंत्रता मिलेगी ।  इसके  लिए मैं माननीय रेल मंत्री
जी को धन्यवाद देती हूं और हमारे  देश के  यशस्वी प्रधान मंत्री के  नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, उनके
प्रति भी आभार व्यक्त करती हूं ।  मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करती हूं ।  मैं बिहार के  शिवहर
संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूं और जनता दल (यू) से हूं ।  हमारे  माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश
कु मार जी हैं, जिन्होंने बिहार को काफी आगे बढ़ाया है ।  जब वे रेल मंत्री थे तो उन्होंने बिहार के  लिए
काफी सपने देखे थे, जो अब प्रधान मंत्री जी के  द्वारा, रेल मंत्री जी के  द्वारा साकार हो रहे हैं ।  आपको
आश्चर्य होगा कि देश की आज़ादी के  75 वर्ष के  बाद भी माननीय प्रधान मंत्री जी के  घोषित अमृत काल
के  समय में अब तक मेरे  संसदीय क्षेत्र शिवहर के  लोग रेलवे सेवा से वंचित है ।

          रेलवे पूरे  देश के  विकास से जुड़ा होता है । देश की आज़ादी के  75 साल में अभी तक हमारे  क्षेत्र
शिवहर में रेलवे लाइन नहीं  है । जब मेरे  पति आनंद मोहन जी शिवहर से सांसद थे, उस समय रेल मंत्री
स्वर्गीय राम विलास पासवान जी थे, उन्होंने उनसे रेलवे लाइन के  लिए सर्वे कराकर रिपोर्ट तैयार करने
का आग्रह किया था । लेकिन अभी तक वह आगे नहीं  बढ़ा है, जिसके  कारण शिवहर के  लोगों को
यातायात में काफी कठिनाइयाँ होती हैं । मेरा आग्रह है कि इस पर भी ध्यान दिया जाए ।

          वर्ष 2006-07 के  रेल बजट में, सीतामढ़ी, शिवहर, बापूधाम, मोतिपुर के  लिए सर्वे करने की
मंजूरी मिली थी, वह अभी पेंडिंग है । उसे जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाया जाए । मैं रेल मंत्री जी से यह
आग्रह करती हूँ । मैं उनसे यह भी आग्रह करती हूँ कि शिवहर की नई रेल लाइन परियोजना को जल्द से
जल्द लागू करने की दिशा में मंजूरी देने का कष्ट करें  ।

          मैं आग्रह करती हूँ कि शिवहर के  बैरगनियां रेलवे स्टेशन को अमृत भारत परियोजना के  तहत
शामिल करके  उसका विकास किया जाए । वहाँ के  जनता की मांग है कि बैरगनियां रेलवे स्टेशन पर
गाड़ी संख्या 15655 और 15656 कटरा-कामख्या एक्सप्रेस, 15501 और 15502 रक्सौल-जोगबनी
एक्सप्रेस, 22551 और 22552 अंत्योदय एक्सप्रेस एवं 14017 और 14018 सद्भावना एक्सप्रेस का
जनहित में ठहराव दिया जाए ताकि रक्सौल से बैरगनियां तक आने की व्यवस्था हो सके  । इसके  साथ
ही, लोकल स्तर पर घोड़ासाहन में भी इसकी सुविधा दी जाए ।



          नरकटियागंज-रक्सौल-सीतामढ़ी-दरभंगा-मुजफ्फरपुर रेल लाइन के  दोहरीकरण की स्वीकृ ति के
लिए मैं धन्यवाद देती हूँ । इसके  साथ-साथ मैं कहना चाहूंगी कि माननीय रेल मंत्री जी ने अभी तक जो
काम किये हैं, वे बहुत ही अच्छे  हैं । भारतीय रेल में आधुनिक और स्वदेशी वंदे  भारत ट्रे न शुरू करके
उन्होंने अत्यंत सराहनीय काम किया है । वर्तमान में 68 वंदे  भारत ट्रे न्स की सुविधा और 136 सेवाओं के
साथ देश के  24 राज्यों में 300 से अधिक स्टॉपेजेज हैं, जो 170 जिलों को कवर करते हुए चल रही हैं ।
भारतीय रेल कभी भी भेदभाव नहीं  करती है । सभी राज्यों पर एक समान ध्यान दिया जाता है । इसके
लिए भी मैं धन्यवाद दूँ गी । एक अंतिम बात कहकर, मैं अपनी वाणी को विराम दूँ गी, चूंकि समय का
अभाव है, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, मैं इसके  लिए भी आपको धन्यवाद देती हूँ ।

          माननीय रेल मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि जिस तरह से, के न्द्र सरकार के  सभी कर्मचारियों के
लिए सीजीएचएस के  माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं  मुहैया करायी जाती हैं, वैसी ही व्यवस्था रेलवे के
कर्मचारियों के  लिए भी उपलब्ध करायी जाए । वर्तमान में उनके  लिए रेलवे के  मेडिकल की जो व्यवस्था
है, उसके  तहत परिवार की परिभाषा में माता-पिता का स्थान नहीं  है । आपके  माध्यम से, मैं माननीय
मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि परिवार की परिभाषा में माता-पिता को भी जोड़ा जाए और उनके  लिए
सीजीएचएस की व्यवस्था हो क्योंकि उन्हें सबसे अधिक स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत होती है । मेरा यही
आग्रह है ।

          आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके  लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

एडवोके ट चन्द्र शेखर (नगीना) : माननीय सभापति महोदया, मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देता हूँ कि
आपने मुझे रेलवे संशोधन विधेयक, 2024 पर अपनी बात रखने का मौका दिया ।

          रेलवे संशोधन विधेयक, 2024 पर मैं अपनी गहन चिंता व्यक्त करता हूँ । यह विधेयक भले ही
रेलवे के  शासनिक ढाँचे को सुव्यवस्थित करने का लक्ष्य रखता हो, लेकिन यह हमारे  रेलवे सिस्टम की
मूलभूत ताकत को कमजोर कर सकता है । के न्द्र सरकार की बढ़ती भूमिका भले ही अच्छे  इरादों से
प्रेरित हो, लेकिन इससे नौकरशाही में देरी हो सकती है और समय पर निर्णय लेने की क्षमता कम हो
सकती है । हमें अपने रेलवे सिस्टम की चपलता और लचीलेपन को खोने का जोखिम उठा रहे हैं ।

          मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या रेलवे बोर्ड में सदस्यों की नियुक्तियों में एससी, एसटी,
ओबीसी और महिलाओं को जगह मिलेगी? रेलवे बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति शासन का एक महत्वपूर्ण
पहलू है । यह आवश्यक है कि नियुक्तियाँ योग्यता और विशेषज्ञता के  आधार पर हो, न कि राजनीतिक
विचारधाराओं के  आधार पर । इस मोर्चे पर कोई भी समझौता, निर्णय लेने की गुणवत्ता और भारतीय
रेलवे के  समग्र प्रदर्शन में गिरावट का कारण बन सकता है । जनता की जरूरतें सर्वोपरि हैं, इसलिए
हमारे  लिए आम आदमी की जरूरतें सर्वोपरि हैं । रेलवे सुलभ, किफायती और विश्वसनीय होना
      चाहिए । विधेयक में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसमें इन सिद्धांतों का पालन होगा ।

          हालांकि, विधेयक का उद्देश्य अच्छा हो सकता है, लेकिन इसके  संभावित परिणाम दू रगामी     हैं
। हमें सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि ये सुधार रेलवे के  मूल तत्वों को
कमज़ोर न करें  ।



          सभापति महोदया, इसी के  साथ, जिस लोक सभा क्षेत्र से मैं आता हूं, वह नगीना है । वह बहुत
पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । वहां के  युवा, किसान, महिलाएं , मजदू रों को जीवन-यापन करने के  लिए
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से मांग करूं गा कि नजीबाबाद से
मुंबई और जम्मू के  लिए ट्रे न चलाई जाए ।  

          इसके  साथ ही, नजीबाबाद स्टेशन गढ़वाल का प्रवेश द्वार है । मैं आपसे आग्रह करूं गा कि वहां,
उस स्टेशन पर जलभराव की जो समस्या होती है, उसकी देख-रेख की जाए । बेगमपुरा एक्सप्रेस, जो कि
वाराणसी टू  जम्मू तवी है, उसका स्टॉपेज वहां हो । दिल्ली जाने के  लिए सुबह को कोई ट्रे न नहीं    है ।
मुझे भी दिल्ली आने के  लिए अक्सर बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है । मैं कोशिश करता हूं
कि सेशन में मैं चला जाऊं , क्योंकि रेल की सुविधा आपने उपलब्ध कराई है । जलालाबाद क्रॉसिंग पर
ओवरब्रिज बनना चाहिए । धामपुर में दो जगहों पर समस्या है, वहां कई घंटों तक खड़े रहना पड़ता है,
इसलिए वहां भी ओवरब्रिज बनना चाहिए । नगीना में जो कोतवाली वाला क्षेत्र है, वहां ओवरब्रिज की
आवश्यकता है । सिहोरा में ओवरब्रिज न होने के  कारण दिक्कत है, कीरतपुर में भी दिक्कत है ।

सभापति महोदया, बैकलॉग बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है । रेलवे का बैकलॉग जल्दी-जल्दी भरना चाहिए
। जनरल कोच बढ़ाए जाने चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी रेल से सफर करती है । बहुत लोगों की
जानें दुर्घटनाओं में जा रही हैं । हमने कई एक्सीडेंट्स देखे हैं । एक कर्मचारी की जिस तरह दबकर जान
गई, वह भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके  कारण जनता में गुस्सा पैदा हुआ । इसकी रोकथाम की
जाए । गरीब यात्रा करने के  लिए जाता है, वह उसकी अंतिम यात्रा न हो जाए, इस बात का हमें ध्यान
रखना पड़ेगा ।

          इसका मुख्य कारण मुझे यह दिखाई देता है कि लोको पायलट को दिन और रात में ड्यूटी करनी
पड़ती है । उनकी रात की ड्यूटी कठिन है, उसके  बाद उन्हें पर्याप्त आराम चाहिए । इस संबंध में
एचपीसी का सुझाव भी था कि लोको पायलट के  लिए दो रात्रि के  बाद ड्यूटी का आदेश हो । इस आदेश
पर अमल नहीं  किया गया, जिसके  कारण उनकी आंख लग जाती है और कई बार दुर्घटना होती है ।
अत: हजारों लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ नहीं  होना चाहिए ।

          कोरोना काल में बंद की गई ट्रे नें पुन: चालू की जाएं  । पहले एससी, एसटी और ओबीसी के  बच्चों
को पास मिलते थे । जब वे किसी कॉम्पिटिशन के  लिए कोई एग्जाम देने जाते थे, तो उन्हें जो पास मिलते
थे, वे बंद कर किए गए और सरकार कहती है कि हम दलितों और पिछड़ों के  हितैषी हैं । लेकिन जब
सरकार उनके  बच्चों की तरक्की के  आगे के  रास्ते बंद कर देगी, तो कै से चलेगा? जिस तरह लगातार
निजीकरण हो रहा है, इस निजीकरण से रेलवे में सरकारी नौकरी खत्म हो जाएगी । ये दलितों, पिछड़ों
के  बच्चे कहां जाकर बैठें गे? ये कौन सी कु र्सी पर बैठें गे? आज भी देश में सामाजिक गैर-बराबरी है ।

          मैं मंत्री जी से मांग करता हूं, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नजीबाबाद में वंदे  भारत ट्रे न का
स्टॉपेज दिया, लेकिन इसके  अलावा भी हमने कई मांगें उठाई थीं , जिन पर कोई कार्यवाही नहीं    हुई ।
मंत्री जी, आप पार्टी से अलग हटकर आप सोचें कि उस क्षेत्र की भी तरक्की होनी चाहिए । यह भी
आपके  अधिकार क्षेत्र का मामला है ।

          सभापति महोदया, मैं दोबारा आपको धन्यवाद देता हूं और माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं
कि मेरी मांगों पर ध्यान दें  और उस क्षेत्र में अवसर पैदा हों, इसका वे ख्याल रखें ।



          आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : सभापति महोदया, माननीय मंत्री जी से मेरा पहला आग्रह होगा कि मंत्री
जी, आप जीएम और डीआरएम को राजा बनाकर रखते हैं, एमपी की कोई वैल्यू नहीं  है । जब वे क्षेत्र में
जाते हैं, तो वे एमपी की रिस्पेक्ट नहीं  करते हैं, एमपी को खबर नहीं  करते हैं । रेलवे में जब कोई
उद् घाटन होता है, तो उसमें एमपी की कोई सुध नहीं  लेता है ।

          मंत्री जी, टिकट कन्फर्मेशन के  लिए आपके  ऑफिस में, आपके  डीआरएम ऑफिस में दलाल
घूमते हैं । एमपी की चिट्ठी की कोई वैल्यू नहीं  है । टिकट का कन्फर्मेशन नहीं  होता है और एमपी का
सम्मान आपके  रेलवे विभाग में कहीं  भी नहीं  है ।

          आईआरसीटीसी ट्रे न में खानपान की व्यवस्था को देखता है । आपने आईआरसीटीसी को चार
रुपए में जिस कपड़े की धुलाई के  लिए कहा था, आईआरसीटीसी ने उसको 25 रुपए कर दिया । आपने
आम आदमी पर बोझ बढ़ा दिया । आईआरसीटीसी बड़ी ट्रे नों में तो थोड़ा सा खानपान दे  देती है, लेकिन
जो लोअर ट्रे नें हैं, जिनमें गरीब चलता है, वहां का खानपान बहुत ही गलत है ।

          दू सरी तरफ, आप ट्रे नों में महिला डिब्बा देते हैं, लेकिन आम आदमी के  लिए लगभग कोई डिब्बा
नहीं  है । टिकट कनफर्मेशन के  बगैर जाने वाले एक या दो डिब्बे होते हैं, पहले 12-12 डिब्बे हुआ करते
थे, लेकिन अब एक या दो डिब्बे ही होते हैं । गरीब रथ की तरह या किसी जनरल गाड़ी की तरह अब
आपकी कोई गाड़ी नहीं  है । आप वंदे  भारत ट्रे न को चलाइए, कोई दिक्कत नहीं  है । वंदे  भारत को आप
सभी जगह से कनेक्ट कीजिए, यह अच्छी बात है । मैं इसके  लिए आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन जो
आम आदमी है, जो गरीब, मिडिल-क्लास है, हमारे  चन्द्र शेखर जी ने अभी आपसे कहा कि आप
महिलाओं के  लिए आरक्षण की व्यवस्था को कम्पल्सरी कीजिए, आप महिलाओं के  आरक्षण को
कम्पल्सरी कीजिए ।

                   हम चार आदमी ट्रे न में जा रहे हैं । दो आदमियों का टिकट कन्फर्म हुआ, दो आदमियों का
टिकट कन्फर्म नहीं  हुआ । हम पर आप बोझ डाल देते हैं, उसके  बाद हमसे पैसा वसूला जाता है ।
हमारे  परिवार को रोक दिया जाता है । वह हमसे कितने पैसे ले जाते हैं, इसके  बारे  में मैं आपसे नहीं
कह सकता हूं । आप बताएं  कि उस परिवार का क्या होगा, जिसकी दो टिकट कं फर्म हो जाएं  और दो
कं फर्म न हों । इस विषय में हमने कभी सुधार की बात नहीं  की है ।

          महोदया, इसके  अलावा एससी, एसटी, ओबीसी और जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा देने के  लिए दू सरे
राज्यों में जाते हैं, क्या सरकार उनके  लिए कु छ सोचती है? रेलवे का 11 साल से कोई एग्जाम नहीं  हुआ
है । बैंकिं ग क्षेत्र में भी एग्जाम नहीं  हुए हैं । आप बताएं  कि कितने एग्जाम हुए हैं? आप बताएं  कि कितने
एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को नौकरी मिली है? आपने आरक्षण को पिछले दरवाजे से बंद कर
दिया है और निजीकरण कर दिया है । आप विकलागों के  लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? मैंने विशेष कर
महिलाओं के  लिए कम्प्लसरी आरक्षण की बात कही है । महिला सुरक्षा को लेकर भर्ती का विषय सबसे
महत्वपूर्ण है । आप विज्ञापन पर खर्च करते हैं और मालिक को खरीद लेते हैं लेकिन छोटे स्तर के
श्रमजीवी पत्रकारों का क्या होगा?



                   महोदया, मैं एक-दो बात कहकर अपनी बात समाप्त करूं गा । यात्री भाड़ा और माल भाड़ा
बढ़ाने के  बाद भी आपका रेलवे घाटे में क्यों है? आपने भाड़ा डबल, ट्रि पल कर दिया है, लेकिन फिर भी
घाटा क्यों है? कोसी सीमांचल क्षेत्र में रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ाने की तरफ आपका ध्यान आकृ ष्ट
             करूं गा । बनमनखी जनता चौक, पूर्णिया कोर्ट स्टेशन, घड़बरेली बाजार, जलालगढ़ बाजार पर
आरओबी बनाने का मैं आपसे आग्रह करता हूं । मध्य रेलवे के  अधीन सहरसा में रेल मंडल, समस्तीपुर
में आजादी के  वक्त कांग्रेस के  समय बना था । सहरसा में एक रेल मंडल की स्थापना का मैं आपसे
आग्रह करता हूं कि उस जोन में कोसी सीमांचल के  बीच सुपौल के  बीच एक रेल मंडल होना आवश्यक
है । कोसी सीमांचल को जोड़ने वाली कु रसेला बिहारीगंज के  लिए 193 करोड़ रुपये दिये गये थे, उसे
रोक दिया गया है । बिहारीगंज से खुर्दा होते हुए बीरपुर फिर देवघर से नौगछिया को आपने स्वीकृ त कर
दिया है । उसका सर्वे जारी है । आपने किशनगंज से जलालगढ़ स्वीकृ त कर दिया है । जलालगढ़ से
बनमनखी और बिहारीगंज से कु शेश्वरस्थान को स्वीकृ त नहीं  किया । नौगछिया से मधेपुरा कु शेश्वरस्थान,
जो शिव की नगरी है, उसे बीरपुर तक जोड़ने की व्यवस्था की जाए । पूर्णिया कोच स्टेशन में वाशिंग पीठ
को आपने स्वीकृ त कर दिया है लेकिन अभी तक उसका कार्य शुरू नहीं  हुआ  है ।? (व्यवधान) मैं हृदय
की गहराई से इन्हें धन्यवाद देता हूं । जलालगढ़ स्वीकृ त रेल, साहबगंज-मन‍िहारी सीमा वाया गंगा नदी
पर साहबगंज में पुल, पूर्णिया जंक्शन, बनमनखी और मुरलीगंज मधेपुरा के  रेलवे स्टेशन को मॉडल
स्टेशन बनाने का मैं आपसे आग्रह करता हूं । देवघर से रांची रेल नहीं  है । मैं इन्हें जोड़ने का आग्रह
करता हूं । जलालगंज, बनमनखी, बिहारीगंज, कु शेश्वरस्थान होते हुए दरभंगा एक जनरल बोगी 15707,
15708, 15713, 15714, 15909,15910 को कठिहार से वाया पूर्णिया, बनमनखी, सहरसा चलाया
जाए ।

          मेरा आपसे अंतिम आग्रह है कि कृ पया आप मेरी बात सुनिए कि विपक्ष के  भी एमपीज होते    
 हैं  । आप सम्मान तो करते हैं लेकिन काम नहीं  करते हैं । मेरा हाथ जोड़ कर आग्रह है कि सम्मान कम
करिए लेकिन क्षेत्र का काम कर दीजिए और कु शेश्वरस्थान से बिहारीगंज 193 करोड़ रुपया रिलीज कर
दीजिए और आरसीटी जो दलाली करता है, उसे रोक दीजिए ।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Thank you, Chairperson Madam. 
There is nothing to oppose.  But I have a few suggestions.  Of course, the Railways
(Amendment) Bill, 2024 is intended to modernise India?s Railway governance by
making the Railway Board more autonomous and improving its decision-making
process.

          This Bill repeals the 1905 Act and incorporates provisions related to the Railway
Board into the 1989 Act. The Central Government invests its powers and functions
with respect to railways in the Board itself.

The question is regarding merger of two Acts -- whether the repealed Act will
meet the challenges that the Indian Railways faces in terms of operational delays,
accidents and safety initiatives, bureaucratic inefficiencies, slow technical adoption
and complexity of PPA model and investments, and relaxation of powers to Zones. We



hope and expect that it will be done. That is the reason why modernisation has been
brought through this Bill itself.

Now, there are a few questions. There are questions about accidents. It is
reported that an average of three consequential  train accidents  per month over the
past five years, apart from 18 accidents, have been reported in the first five months of
2024-25 alone. As per the CRS investigation report of October, 2023, the
Commissioner of Railway Safety, a statutory body under the Ministry of Civil Aviation
that probes train accidents, has recommended in no uncertain terms, Kavach, in some
shape or form,  to save lives, even in stretches not yet included in its rollout plan.
During the Budget Session also, I had pointed out this fact without reading this report.
When I delivered the speech regarding Kavach, I said that. But at that time, I was not
aware of this report. In 2023, the total number of passenger train accidents were 33
and the number of goods train accidents were 15; whereas, in 2021-22, accidents
recorded were 21.

Now, I come to major accidents. There have been 200 major train accidents with
145 involving derailments. Northern Railway has recorded the highest number of
accidents in the past five years with 25 accidents, followed by Central Railway with 22
accidents.

Now, I come to the Economic Survey. The Economic Survey of 2023-24 which
was released on July, 22, indicates limited progress on safety-related works such
as  deployment of Automatic Train Protection System, Kavach and overhaul of
signalling systems at all stations.

My next point is with regard to the CandAG?s analysis of railway accidents. I am
just going through the CandAG?s analysis. Between 2017 and 2021, derailments
accounted for 1,392 accidents or 69 per cent of consequential train accidents. The
next point is about the deficit of funds. That is also a CandAG?s report. The CAG of
India also found a deficit of Rs. 1,03,395 crore for track renewal, sparking worries
about the financial position.

There is a question because of merger. Capacity constraints and operational
inefficiencies necessitate improved capacity management and infrastructure
development. It is just in a suggestion form. It is not to criticize. Take it as a
suggestion. Overcome the outdated technology and infrastructure. The regularity
framework poses significant hurdles to modernizing and enhancing the efficiency of
the Indian Railways. Reducing operating cost and increase in passenger amenities
can free Railways from network congestion. These are the few suggestions.



Madam, I will renew two things, which I have said earlier also. Again, I am
renewing. There is a need for an extension of Metro Railway from Howrah to
Sheoraphuli. There is also a need for double line set up from Howrah to Amta. Single
line is there. Kindly consider this.

I have already talked about the safety of Grade IV staff in foggy weather. Kindly
consider this also. I have not criticized you. Today, I have given some suggestions to
you for consideration. And my request to kindly now implement it now.

I am grateful to you.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much Madam
Chairperson for giving me this opportunity to discuss on the Railway (Amendments)
Bill, 2024.

          Madam, the Bill intends to further amend Railway Act of 1989. During the British
period, the functioning of different Railway entities were being governed by the
Railway Act of 1890.

          Madam, during the same the period, the Railway organisation was separated
from PWD, as rightly the hon. Minister has stated in his opening remarks and a new
organisation Railway Board was constituted by virtue of Railway Board Act of 1905. In
order to simplify the legal framework, the Railway Board Act of 1905 used to be
incorporated into the Railway Act, 1989 for which this amendment Bill is brought in.

          Definitely, I do agree with the hon. Minister that it will reduce the burden to refer
to two laws and thereby the procedure will be simplified and hence, I support the Bill.
But, at the same time, when I am supporting the Bill, I would like to draw the attention
of the hon. Minister regarding the provisions of the Railway Board enacted during the
colonial period.

          Madam, the BJP-led NDA Government is always speaking and claiming that we
want to decolonize the entire legislations in our country.   The Indian Penal Code,
Criminal Procedure Code as well as Indian Evidence Act, you have changed the
name, made it in Hindi title and it is very difficult for the citizens or for the persons from
South India, people who are non-Hindi-speaking people and you are always saying
that we are decolonizing the legislation. If that be the case, I would like to know from
the hon. Minister whether you are incorporating a law which was 120 years back, that
was in the year 1905 and incorporating that chapter as such, there is no amendments,
there is no changes.



                   Madam, the proposed amendment Bill is just a legislation for subordinate
legislation.

                   Madam, Chairperson, I would like to draw your attention. All provisions are
exclusively delegated to the Central Government. I would like to know from the hon.
Minister what is the role of Parliament, whether this Parliament is taken for granted.

                   Madam, you go through sub-clauses 2, 3, 4 and 6 of Clause 2A. Kindly see
clause 2A(1).  It says, ?There shall be constituted a body to be known as the Railway
Board to exercise the powers conferred upon- by whom, upon by whom, - by the
Central Government.?

          Now, see sub-clause 3, the qualification, experience and terms and conditions
of appointment of the Chairman and other Members of the Board and the manner of
filling the said post shall be as may be prescribed by the Central Government.

                   So, what are the qualifications of the Board?s Chairman? What are the
qualifications of the Board Members? See, another provision, clause 4. I do agree that
this is the colonial provision and you are coming with the same colonial provision
simply incorporating in the 1989 Act.

          See, the Board shall consist of such number of Members as may be prescribed,
that means the number of Board Members, the Parliament has no role. The
qualifications, the tenure of office, the number of Members in the Board, the
Parliament is still in the dark. Everything is being delegated to the Central
Government. Then, my point is, if that be the case, the Government can very well
come with a piece of paper.

          The Government can very well come to the Parliament and say that all powers
and everything is delegated to the Central Government as may be prescribed from
time to time. There is no need of such a Bill. So, my point is this is a legislation just for
delegation and the entire powers are vested with the Central Government. So, kindly
review that position.

          Other than this, I would like to flag three more points.

          Number one is regarding the fiscal autonomy and the powers of the Board. I am
putting only suggestions. More fiscal powers have to be provided. So many railway
committees have already demanded this. More autonomy has to be given because
they are doing the operation and management of the entire system and this Railway
Board can incorporate all these things.



                   My second suggestion is regarding the pre-Covid status which has to be
restored. That is about the senior citizens of this country. In one of the meetings, hon.
Minister has assured to us that instead of 60 years, we will make it 65 years. But so
far, nothing has come. Pre-Covid situation was 60 years and that has to be restored
and also, all the railway stops which were in existence in the pre-Covid situation has
to be restored. These are the suggestions which I would like to make. I do appreciate
the infrastructure development in which you are concentrating, it is appreciable and at
the same time, these suggestions may also be looked into.

          With these words, I conclude.

          Thank you very much, Madam.

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Thank you, Madam,
for giving me this opportunity to speak on this Bill. I cannot start my speech without
thanking the Railway Minister for sanctioning the new Amravati line at a cost of 2,245
crore. This is very much needed because it will connect our capital region with all the
major metro cities in the country.

There is also another issue which was raised by the hon. Minister when our Chief
Minister approached him with regard to a lot of development projects in Andhra
Pradesh. He has also requested that land acquisition should be done for various
projects in Andhra Pradesh. Our hon. Chief minister, Shri Chandrababu Naidu has
constituted a dedicated task force for land acquisition for Nadikudi-Srikalahasti,
Kadapa-Bangalore, Renigunta-Gudur and Kothapalli-Narsapur railway projects. All
these projects have been in the pipeline for the last ten years or so. Our Chief Minister
wants to complete these projects as soon as possible.

Coming to the Bill, of course, there is nothing to say against this Bill. This Bill is
the need of the hour. It will give a lot of autonomy to the Railway Board.   As the
railways are expanding with new trains, adopting new technology. coming out with
new set of railway racks etc., obviously, the Railway Board needs this autonomy. But
what we request is this autonomy should be not only with the Railway Board, but it
should also be with every organisation down the line. Whenever we conduct meetings
with the concerned GM of our area and discuss our issues with the Railways, we keep
on getting the generic answers ? (Interruptions) Madam, two minutes. Whenever we
conduct meetings with the GM of the respective area and raise our issues, they give
us generic answers.

Coming to my constituency, six Amrit Bharat Stations had been sanctioned for my
constituency. But the work for this is going at a snail?s pace. With respect to the



Nadikudi-Srikalahasti railway project, the work has been going on for ten years or 15
years. Whenever we ask about this project, we get generic answer. 

We are also asking for a new Vande Bharat train from Guntur to Bengaluru. It is a
very dedicated railway line. Various trains and stoppages had been discontinued
during COVID-19 time. We are asking for reinstatement of those trains and
stoppages. This request is also lying at the GM level or Railway Board level.

With respect to the ROBs and RUBs, by the time the tendering process gets
started for ROBs and RUBs, our five years? time gets completed. So, we all have very
limited time. Unlike officers, we have only five years. We have to show what we have
done for our constituency. So, I expect you to give the autonomy to the down-the-line
offices as well.

Anantapur district is the fruit bowl of Andhra Pradesh. The first Kisan Rail was
started from here. But during the COVID-19 period, you discontinued it. I request you
to reinstate that. 

Railway concession used to be given to the senior citizens and sports personnel.
That also has been discontinued during the COVID-19 period.  As the inflation is going
up, it is very much needed for the senior citizens. So, I expect that you will reinstate it.
I have nothing to say against the Bill. l wholeheartedly support the Railway
(Amendment) Bill, 2024. Thank you very much.

श्री कामाख्या प्रसाद तासा (काजीरंगा) : थैंक यू, चेयरमैन मैडम, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे
इस बिल पर बोलने का मौका दिया । मैं रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी को भी धन्यवाद देता हूं कि वे
एक अच्छा बिल लाये हैं ।  वर्तमान विधेयक से रेलवे अधिनियम 1989, भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम
1905 के  सभी प्रावधानों को इसमें शामिल करते हुए कानूनी ढांचे को सरल बनाने का प्रस्ताव है । इससे
दो कानूनों को संबंधित करने की आवश्यकता कम हो जाएगी । रेलवे बोर्ड की वर्तमान कार्य-प्रणाली,
जोनल और भारतीय रेलवे डिवीजन आदि अपरिवर्तित रहेगा । इसके  लिए मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब
को धन्यवाद देता हूं ।

       महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि जो अमेंडमेंट बिल लाया गया है, इसके  माध्यम से भारतीय रेलवे
में चेंजेज करने की प्रधानमंत्री की जो इच्छा है, वह भी पूरी हो जाएगी ।

रेल मंत्री जी, आपने बोला that you will be consolidating and modernising the legal
framework governing Indian Railways; reducing bureaucracy and enhancing the
Railway Board?s decision-making powers; introducing provisions for greater
transparency, accountability and public participation; strengthening safety protocols
and regulation to minimise accidents, and ensure passenger security; updating the Act
to accommodate modern technologies and innovation in railway operations;



strengthening passenger services, amenities, and grievance redressal mechanism;
streamlining operation, improving infrastructure, and enhancing resource allocation;
and establishing a robust regulatory framework to oversee railway operation, fare, and
services. आपने यह भी बोला कि international standards have been applied in Indian
Railways in line with global best practices and standards.  इसके  बारे  में आपने बिल में जो
उल्लेख किया, उसके  लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदी जी के
निर्देश में रेलवे में आप जो रिफॉर्म्स, ट्रां सफार्मेशन लाए, उसके  लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता
हूं । आपका काम हमने पिछले कार्यकाल में देखा, उसके  लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

       महोदया, आपने नार्थ-ईस्ट के  लिए जैसा काम किया, वैसा कभी नहीं  हुआ । वर्ष 2009 में
नार्थ-ईस्ट के  लिए 2,122 करोड़ रुपए का बजट था, जिसको आपने वर्ष 2024 में बढ़ाकर 10,376
करोड़ रुपये का कर दिया । न्यू ट्रै क 67 किलोमीटर था, जो अब 173 किलोमीटर हो गया ।
इलेक्ट्र‍ि फिके शन का आपने अभूतपूर्व काम किया । आपने नार्थ-ईस्ट को जैसे जोड़ा है, उसके  लिए मैं
आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं । नार्थ-ईस्ट के  जो 18 प्रोजेक्ट्स हैं, आपने इसमें 1,368 किलोमीटर
निर्धारित किया और 74,972 करोड़ रुपये का एलोके शन किया । आपने जो 60 अमृत स्टेशन्स की
घोषणा की है, उसके  लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । हमने आपको एक पत्र भी लिखा है । जिन-जिन
स्टेशन्स पर ट्रे न रुकवाने की हमने मांग की है, आप उन स्टेशन्स पर ट्रे न रुकवाइए । हमने आपसे वंदे
भारत ट्रे न चलाने की रिक्वै स्ट की है, हमारे  चीफ मिनिस्टर ने भी आपसे इसके  लिए रिक्वै स्ट की है । प्राइम
मिन‍िस्टर ने नार्थ-ईस्ट को अष्ट लक्ष्मी कहा है । अष्ट लक्ष्मी का दर्जा देने के  लिए, नार्थ-ईस्ट के  लिए रेलवे
ने जो किया, उसके  लिए मैं धन्यवाद देकर अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

*m43 श्री गुरजीत सिंह औजला (अमृतसर ) : सभापत‍ि   महोदया , आपने मुझे रेलवे अमेंडमेंट बिल,
2024 पर बोलने का मौका दिया, इसके  लिए धन्यवाद ।  मैं इसका विरोध करता हूं, क्योंकि इस ब‍िल के
आने से बोर्ड की पॉवर खत्म हो गई है और निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा ।  इसके  बाद सेक्रे टरी इसकी
देखभाल करेगा और ऑफिशियली तौर पर इनके  स्ट्र क्चर पर, इनकी फं क्शनिंग के  ऊपर निगाह   
  रखेगा ।   इसमें चाहे चेयरमैन की अपॉइंटमेंट हो या मेंबर की अपॉइंटमेंट हो, इन सबमें उसकी
दखलंदाजी बढ़ेगी ।  

रेलवे गरीब के  सफर करने का सबसे सस्ता तरीका है ।  जब बोर्ड की पॉवर कम होगी तो नीचे के
लोगों की जो भावनायें हैं, वे भी वहां तक नहीं  पहुंच पाएं गी ।  जो ब्यूरोक्रे सी होती है, इसमें जब लेयर बन
जाती है तो उसके  काम में देरी भी होगी और मंजूरी भी कम मिलेगी ।  इससे बहुत बड़ा फर्क        पड़ेगा
।   पिछले 10 सालों में एक्सीडेंट्स बढ़े  हैं ।  10 सालों में 638 एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिनमें 200 मेजर
एक्सीडेंट्स हैं और 145 डीरेलमेंट की घटनाएं  हैं ।  मेरी मंत्री जी से मांग है कि इस पर ज्यादा ध्यान देना
चाहिए ।

          आप कवच की, सुरक्षा की बात करते हैं ।  60 हजार किलोमीटर रेलवे नेटवर्क  है ।  अगर आप
2 पर्सेंट के  हिसाब से चलेंगे तो इसको कं प्लीट करने में 50 साल लगेंगे ।  इसके  ऊपर आपको ध्यान
देना चाहिए ।  अमृतसर सबसे बड़ी टू रिस्ट सिटी है ।  अमृतसर से नांदेड़ सचखंड एक्सप्रेस, 12716
चलती है, उसका टाइम साढ़े  5 बजे सुबह का है, उसे 8 बजे करना चाहिए ।  वह ट्रे न वाया तरण तारण
जानी चाहिए, जो ब्यास से कनेक्ट हो जाती है ।  इससे बहुत लाभ होगा, क्योंक‍ि नांदेड़ साहब की तीन



महीने पहले ही टिकट बुक हो जाती है ।  एक ट्रे न 12422 जाती है, अमृतसर टू  नांदेड़, जो हफ्ते में एक
बार चलती है, वह डेली होनी चाहिए ।  1259 और 1258, जो अमृतसर-हरिद्वार एक्सप्रेस है, उसमें एक
एसी चेयर कार है ।  इसमें तीन एसी चेयर कार करना चाहिए और इसके  साथ ही एक थ्री टायर स्लीपर
भी चाहिए ।  12013 और 12014 जो न्यू शताब्दी है, उसके  कोचेज़ चेंज करने की जरूरत है ।  उनकी
बहुत बुरी हालत है ।  14631 और 14632 अमृतसर टू  देहरादू न एक्सप्रेस का जो पुराना रैक है, उसे
एलएचबी नये रैक से चेंज करने की जरूरत है ।  

ट्रे न नम्बर 12245 और 12244 अमृतसर चंडीगढ़ एक्सप्रेस है, चंडीगढ़ राजधानी है, सभी लोग इस
ट्रे न से जाते हैं लेकिन इसमें सिर्फ  एक एसी कोच है, कम से कम इसमें तीन एसी कोच लगने चाहिए ।
गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस सबसे जरूरी है । हम बार्डर पर बैठे  हैं, जितने व्यापारी हैं, वे दिल्ली तक आते हैं
। यह ट्रे न सुबह सात बजे चलती थी, सात बजकर बीस मिनट पर दिल्ली पहुंचती है । साढ़े  नौ बजे चलती
है और सुबह साढ़े  सात बजे पहुंच जाती थी, लेकिन अब यह सात बजे रात में चलती है और सुबह पौने
चार बजे पहुंचती है, जिससे कोई भी काम नहीं  हो पाता है । इसी तरह वंदे  भारत कटरा के  लिए चाहिए,
वंदे  भारत अमृतसर से देहरादू न के  लिए चाहिए, अमृतसर से नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस कोच की
बहुत बुरी हालत में है ।

                   अमृतसर एक टू रिस्ट सिटी है, एक हजार के  आसपास होटल्स हैं । दस-बारह फाइव स्टार
होटल्स हैं, बाकी थ्री स्टार, फोर स्टार और टू  स्टार होटल्स हैं । मध्यम कै टगरी और गरीब लोग माथा
टेकने के  लिए आते हैं । वहां ब्रिज बनने वाला है, रेलवे क्रासिंग छे हटा है, आरओबी शिवाला एस 21,
आरओबी एस 26, आरओबी एस 3, आरओबी जबाल एस 4, आरओबी अनगढ़ बी 6, आरओबी दाना
मंडी सी 7, आपने दो-तीन पुल पहले ही अप्रूव किए हैं, बनाए भी हैं, इसके  लिए मैं आपका शुक्रिया
करता हूं । अमृतसर रेलवे स्टेशन के  बारे  में पिछली बार जब आप मंत्री थे, इसी हाउस में आपने कहा था
कि अमृतसर को हरमंदिर साहब की वजह से नया रेलवे स्टेशन देंगे । वहां डेढ़ लाख यात्री आते हैं,
लेकिन अभी तक रेलवे स्टेशन का पता नहीं  लग रहा है । मैं चाहता हूं कि उस रेलवे स्टेशन को जल्द
कम्पलीट किया जाए ।

          व्यास से कादियां लिंक की बहुत बड़ी डिमांड है । मेरे  से पहले प्रताप बाजवा जी सांसद थे ।
अगर वह रेल लिंक जुड़ जाए तो हमें बहुत बड़ा फायदा होगा । कादियां से ऊना का रेल नेटवर्क
कम्पलीट करने की जरूरत है । इसी तरह से अमृतसर से पठानकोट डबल रेल लाइन की जरूरत है ।
पट्टी मक्खू लिंक बहुत पुरानी डिमांड है । आपको सरकार ने लिखा था कि हम जमीन एक्वायर करके  देंगे
। सरकार के  पास कु छ नहीं  है, आपको पता है कि सरकार कै से चल रही है । कृ पा करके  जमीन के  पैसे
भी आप दे  दीजिए ताकि पट्टी-मक्खू लिंक बनने से दो सौ किलोमीटर जम्मू-कश्मीर और पंजाब का रास्ता
कम हो जाएगा ।

          मेरी आपसे डिमांड है, मैं आपको शुक्रिया करता हूं । अमृतसर रेलवे स्टेशन की डिमांड है, आप
जल्दी से जल्दी इसके  ऊपर तवज्जो देकर ब्रिज को जल्दी से जल्दी पूरा करा दें  । धन्यवाद ।

गुरमीत सिंह मीत हायेर (संगरूर) : सभापति महोदया, जब भी सदन में रेलवे के  लिए कोई
अमेंडमेंट्स आता है, सबसे बड़ा डर और भय देश के  लोगों और विपक्ष के  लोगों में यही रहता है कि
जैसे पहले एयरपोर्ट प्राइवेटाइज्ड कर दिया, सी-पोर्ट प्राइवेटाइज्ड कर दिए, कहीं  रेलवे को भी तो



प्राइवेटाइज्ड नहीं  कर देंगे । 140 करोड़ लोग रेलवे पर डिपेन्डेंट हैं, सरकार में प्राइवेट लोगों का राज है
। आपने ?उड़ान? स्कीम शुरू की थी, एक सपना दिखाया था कि देश के  आम नागरिक को हम हवाई
सफर कराएं गे । दिल्ली एयरपोर्ट के  पास आज भी आपको दिख जाएगा कि आम नागरिक रनवे पर
हवाई जहाज कै से उड़ता है, वही देख रहा है । आधे घंटे का सफर का टिकट सात हजार रुपये से पन्द्रह
हजार रुपये है । 

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप अपनी डिमांड रख दीजिए, नहीं  तो आपको अपनी डिमांड
रखने का समय नहीं  मिल पाएगा ।  

श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर : सभापति महोदया, अगर चंडीगढ़ से दिल्ली आना है तो पन्द्रह हजार
रुपये की टिकट है । देश के  जो नागरिक हैं, वह रेलवे पर डिपेन्डेंट हैं । इस पर हमारे  माननीय मंत्री जी
ने कहा कि 55 परसेंट कन्सेशन देश के  लोगों को दिया गया ।

मैं मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि यह कोई प्राइवेट कं पनी नहीं  है ।  यह डिपार्टमेंट पब्लिक
वेलफे यर के  लिए है और लोगों को कन्सेशन दे  रहे हैं तो कोई अहसान नहीं  कर रहे हैं ।  मैं याद दिलाना
चाहता हूं कि कोविड के  समय से सीनियर सिटीजन्स का कन्सेशन बंद कर दिया ।  आपने नेशनल और
इंटरनेशनल प्लेयर का कन्सेशन बंद कर दिया ।

मैं चाहता हूं कि उनका कन्सेशन फिर से शुरू किया जाए ।  देश के  जो युवा व स्टू डेंट्स हैं, कोई
स्कू ल के  लिए जाता है, कोई कॉलेज के  लिए जाता है, उनको भी कन्सेशन दिया जाए ।  सबसे ज्यादा
पोपुलेशन इसी पर डिपेंडेंट हैं ।  मैं बरनाला से आता हूं, पंजाब का मालवा है, संगरूर मेरा लोक सभा
क्षेत्र है ।  पूरे  मालवा की कनेक्टिविटी पंजाब की राजधानी चंढीगढ़ से नहीं  है ।  

17.00 hrs

मैंने पहले भी कहा था कि आप हमें लैंड दिला दीजिए और हम ट्रै क बना देंगे । नेशनल हाईवेज़
पर, जहां टोल रोड बनती है, जहां सिर्फ  गाड़ियां ट्रै वल करती हैं, अगर उनके  लिए अगर हम रोड
एक्वायर कर सकते हैं तो क्या जहां 140 करोड़ लोग जिस ट्रां सपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं, हम उनके  लिए हम
जमीन एक्वायर नहीं  कर सकते? देश की आजादी के  बाद 70 सालों में जो रूट 53,000 किलोमीटर था
अब 68,000 किलोमीटर हुआ है । हमने 70 सालों में सिर्फ  15,000 किलोमीटर नया रूट बनाया है ।

                              सभापति महोदया, मेरी माननीय मंत्री जी से गुजारिश है क‍ि बरनाला, संगरूर और
राजस्थान, गंगानगर से कनैक्टिविटी की जाए । मुक्तसर, बठिं डा आदि का भी एरिया है । चंडीगढ़ से
कनैक्टिविटी कराने के  लिए चंडीगढ़ और राजपुरा को जोड़ा जाए । मैं बरनाला से एमएलए रहा हूं, वहां
से कोई भी फास्ट ट्रे न नहीं  चलती है । यहां राज्य मंत्री बिट्टू  जी भी बैठे  हैं, यह उनका नेबरिंग डिस्ट्रि क्ट
है, मेरी विनती है क‍ि बरनाला से दिल्ली तक किसी शताब्दी की शुरूआत की जाए । धन्यवाद ।

श्री अनुराग शर्मा (झाँसी) : माननीय सभापति महोदया, मैं  बुंदेलखंड के  झांसी और ललितपुर से आता 
हूं । यह महारानी लक्ष्मीबाई का क्षेत्र है । आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने 2 लाख 65 हजार करोड़ रुपये का
ऐतिहासिक बजट दिया है । हिंदुस्तान ही नहीं , पूरे  देश, विदेश और विश्व में सबसे बड़ा के पेक्स अगर
किसी ने दिया है तो माननीय प्रधान मंत्री जी ने दिया है । माननीय मंत्री जी जिस स्पीड और स्के ल से कार्य
कर रहे हैं, वह बहुत सराहनीय है । मैं मंत्री जी के  डिपार्टमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंक‍ि जब भी



कोई छोटे से छोटा फं क्शन होता है, डीआरएम साहब या जीएम साहब हम सबको बहुत आदर से बुलाते
हैं और हम हमेशा उपस्थित रहते हैं ।

मैं आदरणीय मंत्री जी को एक और बात के  लिए धन्यवाद देना चाहता हूं क‍ि मेरे  संसदीय क्षेत्र में
विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में 95,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जबकि पिछली सरकारों में पूरे  पांच
साल में 1900 करोड़ रुपये तक भी खर्च नहीं  हुए थे । इस बिल के  माध्यम से जिस स्पीड और स्के ल से
काम होगा, रेलवे बोर्ड को जो इंडिपेंडेंस मिलेगी, मैं इसके  लिए माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई
देता हूं ।

          मैं माननीय मंत्री जी से कु छ पर्सनल आग्रह करना चाहता हूं । मैं माननीय मंत्री को एक कमेंट
करना चाहता हूं, जब कवच का सिस्टम शुरू हुआ था तो आदरणीय मंत्री जी खुद उस लोको में बैठकर
गए थे । मैंने कभी-भी किसी रेलवे मंत्री के  बारे  में नहीं  सुना कि किसी एक्सपेरिमेंटल ट्रे न में बैठकर गए
हों । मैं माननीय मंत्री जी को इसके  लिए भी बहुत-बहुत बधाई देता हूं ।

          अब 300 स्टेशनों पर वंदे  भारत ट्रे न रुकती है । माननीय मंत्री ने मेरे  क्षेत्र में दो वंदे  भारत ट्रे न्स दी
हैं । दिल मांगे मोर, मैं आपसे आग्रह करता हूं क‍ि भोपाल से लखनऊ, दो बहुत महत्वपूर्ण राजधानियां हैं,
इसे जोड़ने के  लिए आप हमें वंदे  भारत ट्रे न दीजिए ।

          मैं विशेष रूप से ललितपुर के  बारे  में आग्रह करना चाहता हूं । धोर्रा बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन
      है । यहां हजारों साल पुराना मंदिर है । यहां जैन पर्यटक आते हैं । मेरा आपसे आग्रह है क‍ि इन
जगहों पर ट्रे न रोकने की व्यवस्था करा दें  । यहां बच्चे पठारी क्षेत्र से ललितपुर पढ़ने के  लिए आते हैं ।
जाखलोन और धोर्रा में दादर-अमृतसर एक्सप्रेस, झेलम एक्सप्रेस या महामना एक्सप्रेस के  ठहराव की
व्यवस्था करा दें  ।

          यह विषय पूरे  देश के  लिए है । झांसी के  बबीना में एशिया की सबसे बड़ी फायरिंग रेंज है । यहां
रेलवे और आर्मी के  पर्सनल बहुत आते-जाते रहते हैं । यह 31-आर्मर डिवीजन बेस्ड एरिया है । मेरा
आग्रह है क‍ि यहां भी कु छ ट्रे नों के  रुकने का प्रबंध करें  जैसे समता एक्सप्रेस, अंडमान एक्सप्रेस । बरवा
सागर में बुंदेलखंड एक्सप्रेस और चिरगांव में ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस का स्टॉपेज दें  । आपने मुझे
आरओबी दिया लेकिन झांसी शहर में हसारी में आरओबी की अत्यंत जरूरत है ।

          अगर आपकी उस पर थोड़ी दृष्टि पड़ जाएगी, तो आपका आभारी रहूंगा ।

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

श्री अनुराग शर्मा : सभापति महोदया, मैं आशा करता हूं कि जल्दी से जल्दी हीराकुं ड एक्सप्रेस भी आप
शुरू करवा दें , क्योंकि उस ओर के  माननीय सांसद जी ने इस हेतु रिक्वे स्ट की है । ललितपुर से शिवपुरी
की ओर जो रास्ता जाता है, वहां के  लिए अभी-अभी दो करोड़ रुपये सैंक्शन किए गए हैं, उसके  लिए भी
मैं आभार व्यक्त करता हूं । मैं चंदेरी के  लिए आपको विशेष रूप से धन्यवाद करता   हूं । इस बिल पर
आपने मुझे बोलने के  लिए समय दिया, उसके  लिए धन्यवाद ।

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Hon. Chairperson, Madam, at the
outset, I would submit that this Bill is superficial. It is merely an exercise of moving



papers around, and fails to address the pressing challenges that are being faced by
the Railways. The Bill even fails to incorporate any of the recommendations made by
several expert committees over the years. The Committee on Restructuring of
Railways, constituted in the year 2015 to protect the interests of stakeholders and
promote competition, had recommended setting up of an independent regulator, but
the current Bill fails to create an independent regulator.

Madam, I would just give a picture of the unseriousness and incompetence of the
current dispensation. In May 2017, the Union Cabinet had approved the constitution of
the Rail Development Authority (RDA). The RDA was somewhat similar to a regulator,
but it is yet to be set up.

The Sreedharan Committee in 2014 emphasized the importance of granting
financial powers to zonal administrations, allowing them to independently handle
project tenders and other financial decisions without seeking approval from the
Railway Board. Similarly, the Committee on Restructuring Railways in 2015 argued
that empowering zones would foster healthy competition and enhance accountability
for transport performance and profitability. This Bill has, again, failed to act on any of
these recommendations.

Madam, I give a specific example. The Balasore train disaster highlights
significant flaws in the Railway's compensation mechanism. Despite ex gratia
announcements totalling Rs. 32.8 crore, 76 per cent of the 1,102 officially affected
victims sought justice through the Railway Claims Tribunals, filing 841 pleas for grant
of enhanced compensation. Of these, 793 cases were resolved by granting Rs. 18.69
crore as additional compensation, with the highest individual hike being  Rs. 5.4 lakh.
The data reveals that 90 injured victims received no initial compensation, and 232
cases were contested by the Railways demanding proof of travel. This Bill could have
prioritized addressing these systemic shortcomings, but instead fixates on procedural
formalities, leaving critical issues of victim relief and justice unaddressed.

Madam, I come to the issue of train derailment. The staffing shortage manifests
itself in the frequent and often fatal train collisions and derailments. Over the last five
years, 351 persons died and 970 were injured in 200 consequential railway accidents,
including the horrific Balasore and Kanchanjunga train accidents.

Regarding Kavach system, I would like to say that as of February 2024, Kavach
had been deployed on only 1,465 route kilometres, and 139 locomotives, with major
routes like Delhi-Mumbai and Delhi-Kolkata still not covered by the system. Train
collisions are a major safety challenge. The Annual Report of the Commissioner of



Rail Safety suggests that train derailment in the country is a much bigger problem for
rail safety, with train derailments accounting for 75 per cent of the total rail accidents in
2022-23.  Track defects were the single largest cause of train derailments, accounting
for over 40 per cent of the total derailments in 2022-23. The Comptroller and Auditor
General of India, in its report on ?Derailments in Indian Railways?, has found
significant shortfalls in track inspection. Even Group A and B broad gauge routes had
a shortfall in inspection, ranging between 30 per cent and 50 per cent in different
zones. It means that the tracks were not inspected in the stipulated period of time.

Madam, there are three lakh vacant non-gazetted posts, and the Railway Board
said that the decision to re-engage retired staff was taken keeping in view the
difficulties being experienced by zonal railways due to vacant posts. In reply to an RTI
in March 2024, the Ministry stated that over 1.5 lakh posts were vacant in the safety
category, and as of August 2023, there were over 53,000 vacancies in just the
Operational Safety Division of the Indian Railways.

Madam, I am concluding. From 1990-91 to 2021-22, we have lost 4.40 lakh jobs
in the Railways. Lastly, I would like to touch the issue of over-crowding. I wish the hon.
Minister travelled on a North Indian route. On busy North Indian routes, one would be
lucky to find a seat.

Madam, in the end, I am digressing from the Bill to take this opportunity to make a
request to the hon. Minister. In Kishanganj, Kochadhaman requires a railway station.
In my constituency, there is a need to renovate Nampur Railway Station. I would like
to draw the attention of the hon. Minister to Falaknuma RoB and the Shastri Puram
RoB in my constituency, which are fit to find a place in the Guinness Book of Records
now. They have been pending for four years. In the construction work of Shastri
Puram RoB, 10 to 15 people have lost their lives.

Thank you. 

HON. CHAIRPERSON : Hon. Members, we have a very, very long list. I would
request you to speak just on the subject and put your demands. Confine yourself to
two minutes. Otherwise, we will not be able to complete the list. Thank you.

श्री वीरेन्द्र सिंह (चन्दौली) : धन्यवाद सभापति महोदया । मैं बड़ा अभागा हूं, मुझे चार मिनट समय
दिया गया था, जिसको काटकर आपने दो मिनट कर दिया ।

          महोदया, मैं रेल (संशोधन) विधेयक, 2024 के  विषय पर बोलने के  लिए खड़ा हुआ हूं । मेरा
मानना है कि किसी भी बोर्ड या संस्था का समय-समय पर समीक्षा और उसमें संशोधन किया जाना
चाहिए । हमें पूरा विश्वास है कि यह जो संशोधन बिल लाया गया है, माननीय मंत्री जी जरूर जनहित को



ध्यान में रखकर इसको लागू करेंगे । मैं माननीय मंत्री जी से यह भी अपेक्षा करता हूं कि बोर्ड को जो
स्वतंत्रता और अधिकार दिए जा रहे हैं, मुझे अपेक्षा है कि बोर्ड भी अपनी सत्ता और अपनी पावर का
विकें द्रीकरण करेगा तथा नीचे की तरफ बैठे  अधिकारियों को कु छ स्वतंत्रता प्रदान करेगा, ताकि कार्य
करने में तेजी आए और कार्य तेजी से हो सकें  । मैं बोर्ड से यह भी अपेक्षा करूं गा कि समय-समय पर
थर्ड पार्टी ऑडिट या सोशल ऑडिट के  माध्यम से अपनी समीक्षा करे , ताकि उसमें पारदर्शिता बनी रहे ।

          महोदया, मैं वाराणसी से सटे जनपद चन्दौली लोक सभा क्षेत्र से आता हूं । मैंने पिछली बार भी
माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया था, मुझे लगता है कि चन्दौली देश में पहला ऐसा जनपद है, जहां
रेलवे लाइन तो गुजरती है, लेकिन उस मुख्यालय पर एक भी ट्रे न नहीं  रूकती है । मैं माननीय मंत्री से
अनुरोध करना चाहूंगा कि कृ पया आप जनपद चन्दौली, जो मुख्यालय है, वहां से दिल्ली तक जाने के
लिए कोई अच्छी ट्रे न की व्यवस्था करें  ।

          माननीय मंत्री जी से मैं यह भी मांग करता हूं, चूंकि जनपद मुगलसराय से गया एक लाइन जाती
है और दू सरी लाइन वाया पटना हावड़ा के  लिए जाती है । उन दोनों रूट्स पर हमारे  छोटे-छोटे स्टेशन्स
हैं, जहां से किसान और गरीब लोग मजदू री करने के  लिए मुख्यालय पर आते हैं । वे न्यायालय के  काम
से भी आते हैं, लेकिन गाड़ियों के  न रूकने के  कारण उनको आने-जाने में कठिनाई होती है ।

          मैं आपका ध्यान एक और बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । मुगलसराय वाया पटना के
रूट पर एक धीना स्टेशन है । वहां पर धीना क्रासिंग है । उस क्रासिंग पर आप ओवर ब्रिज बनाने का
कष्ट करें , ताकि किसानों और मजदू रों को आने-जाने में दिक्कत न हो । वहीं  पर एक तुलसी आश्रम है,
जहां तुलसी आश्रम क्रासिंग है । वहां पर भी एक आरओबी बनाने की कृ पा करें  ।

          मैं यह निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं । आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके
लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री राधा मोहन सिंह (पूर्वी चम्पारण) : महोदया, माननीय रेल मंत्री जी ने जो रेल (संशोधन) विधेयक,
2024 लाया है, निश्चित रूप से यह अत्यंत ही सकारात्मक है और मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।
विधेयक की चर्चा करते समय हम सब रेलवे की कई विषयों पर चर्चा करते हैं और कर रहे हैं । मैं तो
इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनके  मार्गदर्शन में रेल मंत्री जी कार्य कर रहे हैं, बधाई देना
चाहूंगा । हम देखते हैं कि वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक इस देश में नये ट्रै क्स 14,985 किलोमीटर बनाए
गए थे और वर्ष 2014 से वर्ष 2023-24 तक 31,0000 किलोमीटर नये ट्रै क बनाए गए हैं, जो पहले के
मुकाबले दोगुना है । इसके  लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं ।

          इसी तरह से इलेक्ट्री फिके शन का कार्य हुआ है । वर्ष 2004-05 से लेकर 2013-14 तक 5,188
किलोमीटर्स इलेक्ट्री फिके शन हुआ था, जबकि वर्ष 2014-15 से लेकर 2023-24 तक 44,199
किलोमीटर्स यानी 8.5 गुना अधिक इलेक्ट्रि फिके शन का कार्य हुआ है । मैं निश्चित रूप से सरकार की
इस प्रतिबद्धता के  लिए उनको बधाई देता हूं । कई मित्र रेल की विसंगतियों पर चर्चा कर रहे थे । मैं
उनके  ध्यान में एक तथ्य लाना चाहता हूं कि पूर्व के  60 सालों में सिर्फ  21,000 किलोमीटर्स
इलेक्ट्रि फिके शन हुआ था, लेकिन पिछले 10 वर्षों में 44,000 किलोमीटर्स इलेक्ट्रि फिके शन हुआ है ।
रेलवे को विरासत में विसंगतियां मिली हैं ।



          अभी पप्पू जी भाषण दे  रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि वे 12 साल पहले जो देखते थे, वही बोल
रहे हैं । आज दलालों का बोल-बाला नहीं  है । पहले हर विभाग में उनके  लिए होटल्स बुक रहते  थे ।
आज मोदी जी के  नेतृत्व में दलाली सपने जैसी चीज बन गई है । अब होटलों में दलाल नहीं  दिखाई देते हैं
।

इसी प्रकार से दुर्घटना की बात हो रही थी । अभी कई मित्र दुर्घटना की चर्चा कर रहे थे । इस बार
का हमारा पूंजीगत व्यय 2,62,200 करोड़ रुपये है, उसमें से 1,08,000 करोड़ रुपये रेलवे सुरक्षा को
बढ़ावा देने के  लिए है । अभी पश्चिम बंगाल के  एक माननीय सांसद सुरक्षा की बात कर रहे थे । यदि
आप वर्ष 2004 से 2014 के  बीच का आंकड़ा देखेंगे, तो 4,455 दुर्घटनाएं  हुई थीं  । प्रति माह 445
दुर्घटनाएं  होती थीं  । यदि प्रति सप्ताह निकालें, तो वर्ष 2004 से 2014 बीच प्रति सप्ताह 7 दुर्घटनाएं  होती
थीं  । यदि वर्ष 2014 से 2024 का आंकड़ा देखेंगे, तो 2,272 दुर्घटनाएं  हुई हैं । पहले 4,455 दुर्घटनाएं
और अब 2,272 दुर्घटनाएं  हुई हैं । पहले प्रति माह 445 दुर्घटनाएं  और अब 227 दुर्घटनाएं  होती हैं ।
पहले प्रति सप्ताह 7 दुर्घटनाएं  होती थीं , लेकिन 10 वर्षों के  भीतर प्रति सप्ताह सिर्फ  2 दुर्घटनाएं  होती हैं
। यह साबित करता है कि रेलवे ने पिछले 10 वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है ।

          यहां पर बिहार के  आरा के  माननीय सांसद बैठे  हुए हैं । आप चर्चा कर रहे थे । मैं भी बिहार
राज्य से आता हूं । मैं दो मिनट्स के  लिए बिहार की बात करूं गा । जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार
में आरा जिला है । अभी ?अमृत भारत स्टेशन योजना? पर चर्चा हो रही थी । बिहार में आरा पहला ऐसा
रेलवे स्टेशन है, जहां ?अमृत भारत रेलवे स्टेशन? के  तहत काम हो रहा है । वह वर्ल्ड क्लॉस बन रहा है,
जिसको आस-पास के  गांव के  लोग देखने आते हैं । यदि कोई पहला रेलवे स्टेशन है, जहां वंदे  भारत ट्रे न
का ठहराव दिया गया है, तो वह आरा है । इस प्रकार से मैं बिहार की जनता की ओर से आपको निश्चित
रूप से बधाई देना चाहूंगा । बिहार में रेलवे विकास कार्यों के  लिए वर्ष 2009 से 2014 के  बीच 1,132
करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है ।?(व्यवधान) वर्ष 2024 से 2025 तक 10,000 करोड़ रुपये का
आवंटन किया गया है ।

इसी तरह से वर्ष 2009 से 2014 तक 64 किलोमीटर्स नए ट्रै क्स बने थे, लेकिन वर्ष 2014 से 2024
तक 167 किलोमीटर्स नए ट्रै क्स बने हैं । बिहार ही नहीं , बल्कि पूरे  देश में रेलवे ही एक ऐसा मंत्रालय है,
किसी राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो, रेलवे बिना किसी भेदभाव से विकास का काम कर रही है
। हर सांसद अपने क्षेत्र में जाता है, तब कोई पूछता है कि आपके  क्षेत्र में क्या हुआ है, तो उस एमपी को
किसी अन्य विभाग की कोई उपलब्धि दिखाई दे  या न दिखाई दे , लेकिन रेलवे की उपलब्धि जरूर
दिखाई देती है । पिछले 10 सालों की जो उपलब्धि है, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

यह विधेयक 1905 के  अधिनियम के  प्रावधानों को रेल अधिनियम, 1989 में शामिल करके  विधिक
ढांचे को सरल बनाने का प्रस्ताव करता है । यह दो विधियों को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता को कम
करेगा और इसके  स्थान पर के वल एक विधि के  प्रति निर्देशन की आवश्यकता होगी । इस विधेयक के
साथ रेल बोर्ड का कार्यकरण और स्वतंत्रता बढ़ जाएगी । यह संशोधन नियमों को और सरलीकृ त करते
हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के  विकसित भारत के  विजन को साकार रूप देने को त्वरित गति देगा
। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने एक अत्यधिक
सफल बजट प्रस्तुत किया है । मैं इस संशोधन के  लिए उनको बधाई देता हूं । मैं इस विधेयक का पूरी
तरह से समर्थन करता हूं ।



SHRI C. N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): Respected Chairperson, Vanakkam.
I thank you for giving me this Opportunity to speak on the Railway (Amendment) Bill.
The Railway Department has been ignored for the last one decade. The Southern
Railways has earned almost 1 lakh crore during the last decade and Tamil Nadu has
substantially contributed to this major revenue generation. But only a meagre 2.5
percent of the Railway Budget is allocated to the execution of railway projects of Tamil
Nadu. For instance, let us talk about the new railway line between Dindivanam and
Tiruvannamalai which was announced in the year 2006 and was started in the year
2008. The work relating to this line was carried out till the year 2011.   But after the
year 2011, everything came to a standstill. In the 2023 Budget, the Hon. Railway
Minister said that Rs 50 crore has been earmarked for this new railway line.
Thereafter there is no progress. I should also say only Rs. 6.331 crore was earmarked
for the railway projects of Tamil Nadu. But, not even a single rupee has been spent on
execution of the said rail project.

  If we ask any question pertaining to the Indian Railways, the Hon. Minister?s
reply comes putting the blame on the State Government saying it is not cooperating
with the Union Government. But I should say the entire delay is due to the Railway
Department.   All the rail projects executed with the help of the State Government of
Tamil Nadu such as Elevated Bridge, ROB, RUB etc., are completed within the time
period fixed for it. Whereas the work done by the Railways on railway track is delayed
for long with no reason. Even after the State Government had sent its
recommendation to the Union Government seeking the forest clearance, such
proposals get delayed for years together for such clearances. The Union Government
either does not provide funds for execution of projects or does not give clearance or
permission for such projects. The Tamil Nadu Government is being ignored by the
Union Government in such a way.

 I have demanded several times for a train service between Tiruvannamalai and
Chennai on daily basis. On every full moon day, 15 lakh pilgrims and devotees visit
Tiruvannamalai. Kartikai Deepam is a festival during which more than 40 lakh
devotees and pilgrims visit Tiruvannamalai. These pilgrims in large numbers visit
Tiruvannamalai every week and every month. But this Government is unable to run an
Express Train between Tiruvannamalai and Chennai during its tenure for the last 10
years.

In Tiruvannamalai Constituency, Tiruvannamalai, Jolarpet and Tiruppathur are the
railway stations that are being developed and upgraded as Amrit Bharat Stations. But
the work is executed at a snail pace. Similarly, even after Kavach installations, big



accidents took place in Odisha and Chennai. The Railways should ensure the
credibility of Kavach system and other safety measures. Jolarpet Junction has a
significant place in Indian history. I urge that Vande Bharat train should have a
stoppage at Jolarpet. The concession facilities extended to Senior Citizens before
Corona period should be restored. Vacant posts should be filled soon. Priority should
be given to local youth while filling such vacant posts in the Indian
Railways.Passengers with reserved tickets should be given protection. There should
good quality food served in the Indian Railways.

The hon. Chief Minister has asked for funds from the Union particularly for timely
execution of all the railway projects, including the Chennai Metro project. I request the
Hon. Railway Minister to provide sufficient and required funds immediately for all the
railway projects that are executed in Tamil Nadu. Whether it is railway earnings or the
GST revenues or the income tax collection, Tamil Nadu plays a vital and significant
role in paying all the taxes to the exchequer of the Union. Therefore, I urge the Hon.
Railway Minister at this juncture to allocate and release all the funds on a priority basis
for timely execution and completion of all the railway projects relating to Tamil Nadu.

SHRI DILIP SAIKIA (DARRANG-UDALGURI): Madam, I support all the amendments
as the current Bill proposes to simplify the legal framework by incorporating all the
provisions of the Indian Railway Board Act, 1905, in the Railways Act, 1989.

                   Madam, I thank the hon. Railway Minister and the hon. Prime Minister,
Narendra Modi ji, for allocating five times more budget to the
North-Eastern Region in the last ten years amounting to Rs. 10,376 crore.

          I also thank the hon. Railway Minister for 18 new railway projects for the North-
Eastern region worth Rs. 74,972 crore. I also thank the hon. Railway Minister for
allocating five Amrit Bharat stations in my Parliamentary constituency, Darrang-
Udalguri.

Madam, through you, I also have some demands to the hon. Railway Minister.
Number one, Darrang district should be included in the Railway map. As per hon.
Minister's reply to my written question, final location survey is going on from Agthori to
Dekargaon. So, I request the hon. Minister to please complete the survey as early as
possible, so that the population of Darrang district will get its first rail connectivity. I
have raised this issue several times in Parliament. I requested the hon. Railway
Minister personally also.

Secondly, I also urge upon the hon. Railway Minister for reopening of all railway
stoppages which were stopped during COVID-19 period under North-Eastern Frontier



Railway.

Thirdly, a new train service from Dibrugarh to Jagdalpur, Odisha should be started
immediately. I had also written to the hon. Minister last year. आजकल रेल से ही सब खेल
होता है । रेल के  माध्यम से आज पूरा देश जुड़ रहा है । मैं प्रधान मंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद
देता हूं ।  North-East consists of eight States - seven sisters and one brother. Sikkim is
the only brother. So, out of eight States in the North-Eastern region, four States have
been connected by railways in the last ten years. It is one of the greatest
achievements under the dynamic leadership of Narendra Modi Ji and the hon. Railway
Minister, Shri Ashwini Vaishnaw Ji.   I would like to request the hon. Railway Minister
this. Hon. Minister, are you hearing me?

HON. CHAIRPERSON : It is going on record. It is okay. Please carry on.

SHRI DILIP SAIKIA : Sir, I would like to request that Darrang district should be
connected by the next Financial Year.  I have raised this issue several times in front of
you, in Parliament and personally also. So, please connect Darrang district in the
railway map in the next Financial Year. Please do this.

          With these words, I conclude my speech.

DR. MALLU RAVI (NAGARKURNOOL): Madam, thank you very much for the
opportunity given to me to speak on this matter.

I rise to participate in the discussion on the Railways (Amendment) Bill, 2024.
While modernization and reforms in Indian railways are the need of the hour, this Bill
raises several critical concerns that cannot be ignored. Has this Bill been brought for
simplifying or centralizing? The Government claims that repealing the Indian Railway
Board Act of 1905 and merging its provisions into the Railways Act of 1989 will
simplify the legal framework. However, this move shifts excessive control to the
Central Government by allowing it to determine the composition, qualifications and
tenure of the Railway Board members. This centralization poses a risk to the
autonomy of the Railway Board and the efficiency of operations. Moreover, why has
the Government ignored the long-standing demand for an independent regulator to
ensure transparency and fair competition in railway management?

Secondly, there are lofty promises in Vision 2024. The Government's Vision 2024
aims for 100 per cent electrification, speed upgrades, and multi-tracking of congested
routes. But the promises seem disconnected from the ground realities.   Coming to
infrastructure gaps, are we realistically prepared for such advancements when track
modernization, signalling and safety enhancements are still incomplete? Coming to



funding issues, Indian Railways is already under financial strain with heavy passenger
subsidies and limited surplus for capacity building. The reliance on private partnership
raises concerns about affordability and access for ordinary citizens. Without
addressing these fundamental issues, Vision 2024 may remain just a vision on paper.

Another point is regarding resistance to structural reforms. The Bill retains the
Railways? existing organizational framework ignoring transformative
recommendations made by various expert committees, such as decentralizing
authority.   Greater autonomy for zonal offices can significantly improve operational
efficiency and responsiveness.

Coming to corporatization of Railways, separating policy-making, regulation and
operations is essential for a professional and competitive railway system. By resisting
these changes, the Government misses an opportunity to make the Indian Railways a
modern and globally competitive enterprise.

My next point is regarding addressing persistent challenges.  The Indian Railways
faces long-standing issues like high operating costs, network congestion and under-
investment in infrastructure. However, this Bill fails to address critical aspects such as
modernizing finances. Transparent and updated accounting practices are essential for
resource allocation and financial health.

Coming to rationalized passenger fares, under-pricing passenger services while
cross-subsidizing freight impacts the Railways? sustainability.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

DR. MALLU RAVI:  My next point is regarding expanding freight revenue.  Freight, the
backbone of Railways? income, needs urgent attention to regain competitiveness. 

Another point is regarding symbolic projects versus inclusive progress.   While
projects like the Vande Bharat trains are laudable, they cater to a limited audience.
For the vast majority of Indians, affordable and reliable trains are more important than
high-speed luxury services. The Railways must focus on uplifting the overall
infrastructure and services for the common people, not just headline-grabbing
projects.

While the intent behind the Bill may be modernization, its execution raises serious
concerns.   The centralization of power undermines the autonomy of the Indian
Railways. Critical reforms like decentralization and independent regulation have been
ignored. Lofty targets in Vision 2024 lack a sustainable and realistic roadmap.



I urge upon the Government to reconsider the provisions of this Bill and prioritize
reforms that will ensure transparency, accountability and equitable development in the
Indian Railways. Let us build a railway system that serves every Indian with efficiency,
affordability and reliability.

The survey work between Bidar and Bodhan via Narayanpet Pithapuram is
pending.  This must be immediately taken up.  Another line is there from Jadcherla to
Nandyala.   One more line is there from Gadwala to Macherla.   Survey is going on. 
They are not taking it up because revenues are not coming as per their survey.  So, I
would request the Railway Minister to consider our railway lines under Backward Area
Development Scheme. 

Thank you, Madam.

SHRI AGA SYED RUHULLAH MEHDI (SRINAGAR): Thank you, Madam
Chairperson.   Since the Railways (Amendment) Bill is being legislated in the House
and my time is very limited, so I request for the attention of the hon. Minister of
Railways towards a very important and specific issue. 

Hon. Minister, we have the Land Acquisition Act, 2013.  In its Sections 4 and 11, it
is mandated to have a formal public notice and social impact assessment before you
start any project.

          कश्मीर में एग्जिस्टिंग लाइंस के  अलावा दो लाइंस शुरू की जा रही हैं, उनका असेसमेंट किया
जा रहा है । एक अवंतीपोरा से सोफिया तक पुलवामा डिस्ट्रि क्ट को इंवॉल्व करता है । यह बताया जा
रहा है कि दू सरा असेसमेंट अनंतनाग से पहलगाम तक का किया गया है । ये दो लाइंस विदाउट एनी
प्रायर असेसमेंट की गई हैं और विदाउट एनी असेसमेंट ऑफ सोशल इम्पैक्ट । आप सोशल इम्पैक्ट के
बारे  में इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एग्रीकल्चर लैंड एं ड हॉर्टीकल्चर लैंड को इम्पैक्ट करती
हैं, which amounts to almost 288 hectares of land, if I am not wrong. जहां पर हार्टीकल्चर
के  जरिए सेब के  पेड़ लगाए गए हैं । उनमें से कु छ 50 साल पुराने पेड़ हैं । It takes decades. पेड़ को
बड़े होने में 20-30 साल लग जाते हैं before it comes to productivity. Horticulture provides
employment to 35 lakh people in Kashmir, which is almost equivalent to 23 per cent of
the whole population. आप वहां से लाइंस ले जा रहे हैं, जहां से हॉर्टीकल्चर इम्पैक्ट होता है, सेबों के
दरख्त इम्पैक्ट होते हैं । 288 हेक्टेयर जमीन इम्पैक्ट होती   है । So, I fail to understand that
किसकी डिमांड पर यह है? मैंने वहां पर लोगों से पूछा, जो अपने एग्रीकल्चर लैंड को बचाने के  लिए
प्रोटेस्ट करने के  लिए निकले हैं । मैंने पता किया कि यह डिमांड कहां से आई है कि अवंतीपोरा से
सोफिया तक एक रेलवे लाइन बनानी है । जहां तक मैंने पता किया तो इसकी वहां कोई डिमांड नहीं  है
। इसी तरह से पहलगाम तक लाइन बनाने के  लिए डिमांड कहां से आई है? वहां की जो पॉपुलेशन है,
हम हैं, हमने इन लाइंस के  लिए डिमांड नहीं  की हैं क्योंकि इसका इम्पैक्ट हमारे  हॉर्टीकल्चर,



एन्वायरन्मेंट, लाइव्लीहुड, उन फै मलीज पर पड़ता है, जो इससे कमाते    हैं । वहां किसी-किसी के स में
उनकी एवरेज इनकम 15 लाख रुपये के  करीब होती है ।?(व्यवधान)

          विदाउट ए डिमांड एक लाइन की सर्वे शुरू की जाती है । हमारी डिमांड नहीं  है कि इस लाइन
को शुरू किया जाए । इसकी कोई रेक्वायरमेंट ही नहीं  है । अगर इसकी कोई रेक्वायरमेंट है, तो कृ पया
आप अपने रिप्लाई में बताइए that for this purpose, we are going to construct that line. अगर
वह लाइन किसी जेनुइन परपस के  लिए बनाई जा रही है, तो कम से कम प्रायर नोटिस और सोशल
इम्पैक्ट असेसमेंट, which is mandated by law, वह होना चाहिए था । वह भी वायलेट किया गया है ।
कोई प्रायर नोटिस नहीं , कोई असेसमेंट नहीं , लोगों से कोई बात नहीं , लेकिन एक लाइन खीं ची जा रही
है, एक सर्वे किया जा रहा है, जहां बहुत सारे  ऑर्चर्ड्स, एग्रीकल्चरल लैंड इम्पैक्ट हो रही है । अगर इस
तरह से किया जा रहा है तो I equate it to a colonial project. यह कोई डेमोक्रे टिक गवर्नमेंट का
प्रोजेक्ट नहीं  है । अगर इन सभी चीजों को वायलेट करके  आप इस तरह का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो
it is equivalent to a colonial project. आप मेहरबानी करके  वहां पर जिन लोगों के  हॉर्टीकल्चरल
लैंड्स और एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, उनके  इश्युज को एड्रे स करें  और पहले यह देखें कि यह डिमांड कहां
से जेनरेट हुई है? मेरे  पास समय बहुत कम है ।

          Madam chairperson, I thank you for providing me this opportunity.

श्री रविंद्र दत्ताराम वायकर (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : सभापत‍ि महोदया, इस विधेयक से रेलवे बोर्ड की
शक्ति बढ़ेगी और रेलवे की दक्षता में सुधार होगा । इस विधेयक का उद्देश्य रेलवे बोर्ड की शक्तियों को
बढ़ाने और प्रचालन दक्षता में सुधार के  लिए रेलवे अधिनियम, 1989   में संशोधन करना है । यह
विधेयक भारतीय रेल के  प्रशासनिक ढांचे को आधुनिक और मजबूत बनाने के  लिए पेश किया गया    है
। इस विधेयक में भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 के  प्रस्ताव को रेलवे अधिनियम, 1989 में
शामिल करके  कानूनी ढांचे को सरल ढांचा बनाने का प्रस्ताव है । इससे दो कानूनों को संदर्भ में लेने की
आवश्यकता कम हो जाएगी । इससे के वल एक कानून का संदर्भ लेना होगा । विधेयक से रेलवे बोर्ड की
कार्य प्रणाली और स्वतंत्रता की वृद्धि होगी । इस विधेयक के  माध्यम से भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम,
1905 के  सभी प्रावधानों को रेलवे अधिनियम, 1989 में शामिल करने का प्रस्ताव है ।

          सभापति महोदया, मैं के वल चार मांगें रखूंगा । मैं पहले रेलवे मंत्री महोदय का आभार व्यक्त
करता हूं कि जिन्होंने जोगेश्वरी को जंक्शन बनाने का प्रयास किया है ।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप के वल अपनी डिमांड्स रखें, समय कम है ।

श्री रविंद्र दत्ताराम वायकर: आपने हमारी मांग को मान लिया है, इसके  लिए मैं आपका बहुत-बहुत
आभारी हूं । मैं आपसे मिलने के  लिए भी आया था । मैं हांगकांग गया था । वहां अंडर ग्राउंड रेलवे
स्टेशन और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी थी । इसी प्रकार से वहां कनेक्विटी हो जाए और कार पार्किं ग की
व्यवस्था हो, मॉल की व्यवस्था हो, होटल की व्यवस्था हो । आपने देश में कई जगह बांधकाम चालू किया
है, गुजरात के  अंदर भी आपने वैसा बांधकाम चालू किया है, उसी प्रकार से जोगेश्वरी जंक्शन में हो भी
जाए । उसकी मैं मांग करता हूं ।



मुम्बई की भीड़ के  सुधार के  लिए क्या योजना है, जो ओवर क्राउडेड है, उसके  लिए आप क्या
सुधार करने वाले हैं? अगर उसके  बारे  में आप संक्षिप्त रूप से उत्तर इस सभाग्रह में देंगे तो बहुत अच्छा
होगा । कोंकण रेलवे महामंडल भारतीय रेलवे में विलीन करना चाहिए और यह कोंकण वासियों की मांग
है । जो कोंकण रेलवे महामंडल है, जब तक वह रेलवे में विलीन नहीं  होता है, तब तक आगे कु छ होने
वाला नहीं  है । अगर वह रेलवे के  अंदर विलीन हो जाएगा तो उसके  माध्यम से कोंकण का पूरा
डेवलपमेंट हो सकता है ।

मेरा लास्ट मुद्दा यह है कि आपने कोंकण के  डबल ट्रे क के  बारे  में लास्ट टाइम कहा था कि पांच
मंत्रियों के  साथ हमारी बैठक होने वाली है । आप वह बैठक करने वाले हैं । उसकी जानकारी मुझे
आपके  माध्यम से दी जाए । कोंकण रेलवे जो कर्नाटक तक जाता है ? (व्यवधान) आप उसके  बारे  में
मीटिंग लेने वाले थे, क्या वह मीटिंग ली गई है या लेने वाले हैं? उसके  बारे  में आप बतायेंगे तो बहुत
अच्छा होगा । धन्यवाद ।

श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेल (वलसाड) : महोदया, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं
कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया ।

वर्ष 2014 से जब से नरेन्द्र मोदी जी ने देश की कमान संभाली है, तब से इंडियन रेलवे एकदम
अच्छा काम कर रहा है । सबसे बढ़िया है कि एकदम गति से काम कर रहा है । जब से हमारे  रेल मंत्री
अश्वनी वैष्णव जी ने रेल मंत्रालय का काम संभाला है, तब से उन्होंने इंडियन रेलवे को बल देने का काम
किया है । चाहे रेलवे का इलैक्ट्रि फिके शन हो, वंदे  भारत ट्रे न हो, नमो भारत ट्रे न हो, अमृत भारत ट्रे न हो,
रेलवे स्टेशन के  मॉडर्नाइजेशन का काम करना हो, वे सब काम मोदी जी की सरकार वर्ष 2014 से कर
रही है । आज पूरे  भारत में 68 वन्दे  भारत ट्रे न्स चल रही हैं, जिसके  300 स्टॉपेज़ेज हैं, जो 170
डिस्ट्रि क्ट्स व 24 स्टेट्स को जोड़ता है । साथ ही इंडियन गवर्नमेंट, मोदी जी की सरकार सिर्फ  वंदे
भारत ट्रे न पर फोकस नहीं  करती, बल्कि आम जनता पर फोकस करती है इसलिए अमृत भारत ट्रे न भी
आम जनता के  लिए चालू की है । पूरे  भारत में लगभग 50 अमृत भारत ट्रे न्स चालू होने वाली हैं । दो
अमृत भारत ट्रे न्स ? दरभंगा से दिल्ली और मालदा से बेंगलुरु चालू भी हो गई हैं । इंटर सिटी कनेक्ट
करने के  लिए नमो भारत रै पिड रेल भी चालू की है, जिसमें शॉर्ट डिस्टेंस की सर्विस दी        जाएगी ।
खासकर अहमदाबाद से भुज चालू भी हो गई है । अगर मैं गुजरात की बात करूं  तो वर्ष 2009-2014
तक पर-ईयर बजट सिर्फ  589 करोड़ रुपये का था, जो अभी 8743 करोड़ रुपये का बजट यानी 15
गुना बजट नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने गुजरात के  लिए दिया है । अगर हम न्यू ट्रै क की बात करें  तो
वर्ष 2009 से 2014 तक पर-ईयर का एवरेज 132 था, वह अभी बढ़ कर 424 हो गया है, यानी हम टू
टाइम्स ज्यादा ट्रै क बिछा रहे हैं । अगर हम इलैक्ट्रि फिके शन की बात करें  तो वह पहले पर-ईयर 13 था,
जो अब 300 हो गया है । ? (व्यवधान) अगर मैं लोक सभा क्षेत्र वलसाड की बात करूं  तो वलसाड,
नवसारी और डांग तीन डिस्ट्रि क्ट्स हैं । कल मैं रेल मंत्री जी से मिला था और मैंने रेल मंत्री जी से सब
विषयों पर डिटेल में चर्चा की थी । मेरी वलसाड के  लिए तीन प्रमुख मांगें हैं । वलसाड स्टेशन ? पहले तो
उसको अमृत भारत स्टेशन का डेजिगनेशन देना चाहिए । दू सरा, वंदे  भारत और शताब्दी का स्टॉपेज
मिलना चाहिए । 113 साल पुरानी बिलिमोरा से वाघाई ? पूरे  गुजरात का एकमात्र हिल स्टेशन सापुतारा
है, उसे कनेक्ट करने के  लिए एक टॉय ट्रे न है, उसको हेरिटेज ट्रे न का दर्जा दिया  जाए । यह भी मेरी
प्रमुख मांग है । वापी एक महत्वपूर्ण स्टेशन है । क्योंकि इसमें सिर्फ  गुजरात के  पैसेंजर नहीं , बल्कि



दादरा नगर हवेली और दमन के  लोग भी उस स्टेशन को यूटिलाइज करते हैं, इसलिए वहां अच्छी
सुविधा मिले । उमरगाम और सरीगाम में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री ज हैं । ? (व्यवधान) वहां पर भी ट्रे न की
ज्यादा सुविधा मिले । यह हमारी प्रमुख मांग है । कोविड के  टाइम पर जितनी ट्रे न्स बंद हुई हैं, उन्हें
वापस चालू किया जाए । धन्यवाद ।

SHRI OMPRAKASH BHUPALSINH ALIAS PAVAN RAJENIMBALKAR (OSMANABAD): Hon?ble Madam
Chairperson, today I rise to speak on the Railway (Amendment) Bill, 2024. I would
like to draw the Hon?ble Railway Minister?s kind attention to an important issue. The
new rail line project connecting Dharashiv-Tuljapur-Solapur is underway. When this
project was declared, it was planned to procure land parcels directly from the
farmers. But I don?t know what happened next, and now it is being implemented
through compulsory land acquisition process. Had it been implemented through
direct land purchase process from farmers, they would have got five times more
compensation. Presently, it is being acquired through compulsory land acquisition
and hence they are getting only four times more compensation and that is also as
per the ready reckoner rates. The land acquisition process implemented for all the
railway projects in Maharashtra was through the direst purchase mode, but this is an
exception. My district is recognized as aspirational district and the number of farmers
suicide cases is also very high. This is a grave injustice done to the farmers of my
constituency.

Madam, I would also like to draw the Hon?ble Railway Minister?s attention to an
issue of starting a new intercity express train between Latur and Mumbai. If you look
at the response and revenue collection of the current train plying between Latur -
Mumbai, you would get an idea about this new train service. So, a new additional
train should be started between these two stations.

Barshi Railway Station should be developed through Amrit Bharat Station
scheme. Railway Coach factory, Latur has been inaugurated twice but no finished
coach has been rolled out from the factory. So, this factory should be made
operational as early as possible so that the unemployed youth in my constituency
would get employment opportunities there.

My last demand is about providing a stoppage at Doki Station on Panvel-Nanded
Train. For Latur Mumbai Train, a stoppage at Kalamb Road Station should also be
provided. I raised this demand many times in this august House. Once again, I
demand for it. Lastly, I would like to request the Hon?ble Railway Minister, through
you Madam, to kindly fulfil this demand. Thank you.



*m57 श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर) : माननीय सभापति महोदया, मैं सबसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री
श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं माननीय रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी को रेलवे के  क्षेत्र में इस
ऐतिहासिक विधेयक को लाने के  लिए धन्यवाद देता हूँ ।

          भारतीय रेल देश की जीवन रेखा है । यह न के वल 140 करोड़ लोगों को जोड़ती है, बल्कि यह
आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन भी है । वर्ष 1905 में बनाये गये रेलवे बोर्ड अधिनियम और
वर्ष 1989 का रेलवे अधिनियम अब बदलते समय की मांगों को पूरा करने में असमर्थ हो चुके  हैं । यह
संशोधन रेलवे के  प्राशासनिक ढाँचे को सरल बनाते हुए इसे और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास है ।

          मेरा क्षेत्र आज भी रेलवे की समस्याओं से जूझ रहा है । इसके  साथ ही, मुझे यह बताते हुए हर्ष हो
रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की महत्वकांक्षी योजना- ?अमृत भारत? योजना के  तहत
मेरे  लोक सभा क्षेत्र में छ: रेलवे स्टेशंस दिये गये हैं । लेकिन ?अमृत भारत? योजना के  तहत मुझे तीन
रेलवे स्टेशंस- एकलाखी, सिंगाबाद और गाजोल स्टेशंस भी चाहिए । 

          मैं यह बताते हुए बहुत हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ ।

माननीय सभापति : आप अपनी डिमांड रखिए ।

श्री खगेन मुर्मु : मेरे  लोक सभा क्षेत्र में माल्दहा से बेंगलुरू के  लिए रेल चलायी गई । मैं इसके  लिए
माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का हृदय से
नमन करता हूँ ।

          मेरे  लोक सभा क्षेत्र से मजदू रों का आना-जाना लगा रहता है । इसलिए मेरे  क्षेत्र के  लिए तीन ट्रे न्स
देने की कृ पा करें  । माल्दहा से नई दिल्ली के  लिए सुपर फास्ट ट्रे न, माल्दहा से बेंगलुरू के  लिए सुपर
फास्ट ट्रे न और माल्दहा से मुम्बई के  लिए सुपर फास्ट ट्रे न्स चाहिए ।

                   सभापति महोदया, मैं आपके  माध्यम से आदरणीय रेल मंत्री महोदय से तीन नई रेल
परियोजनाओं की भी मांग करता हूं । पहली, बुलबुलचंडी से गंगारामपुर वाया पकु वाहाट, दू सरी, गाजोल
से गुंजोरिया वाया ईटाहार और तीसरी, समसी से बारसोई वाया चांचल । ये तीनों नई रेल परियोजनाएं  मेरे
क्षेत्र की दिशा और दशा बदलने में सक्षम होंगी । धन्यवाद ।

श्री राजकु मार रोत (बांसवाड़ा) : सभापति महोदया, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे रेल (संशोधन)
अधिनियम, 2024 पर बोलने का अवसर प्रदान किया ।

          महोदया, रेलवे को सुदृढ़ बनाने के  उद्देश्य से कु छ संशोधनों को लेकर मंत्री जी आए हैं । उसके
संबंध में मेरे  कु छ सुझाव हैं । आपने समय बहुत शॉर्ट कर दिया है, इसलिए मैं कम समय में अपनी बात
रखूंगा । जो बोर्ड बना रहे हैं, उसमें सभी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए । जो रेलवे है, वह गरीब, मजदू र
और बेरोजगार के  लिए एक सुलभ और सस्ता परिवहन होता है । जब एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स के
दौरान बेरोजगार युवा जिस तरह से डिब्बों और शौचालयों में बैठकर जाते हैं, तो मंत्री जी से मेरा अनुरोध
है कि ऐसे इलाकों को आइडेंटिफाई किया जाए, जहां एग्जाम्स के  दौरान लोग जाते हैं । उस समय
अतिरिक्त रेल के  डिब्बों की व्यवस्था की जाए ।



          माननीय सभापति महोदया, मेरा संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा-डूं गरपुर है । बांसवाड़ा-डूं गरपुर के  अंदर
रतलाम परियोजना है, जो कि वर्ष 2012 में सैंक्शन हुई थी । उसका उद् घाटन हुआ और आज जिस गति
से उसका कार्य चल रहा है, मुझे लगता है कि उसमें दस साल और लग जाएं गे । अत: मेरा मंत्री महोदय
जी से विशेषकर यह अनुरोध है कि इस परियोजना को जल्दी पूरा कराया जाए । जो      भूमि अवाप्ति
का काम है, वह हालांकि स्टेट का काम है, लेकिन आपकी तरफ से भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए । मैं
अनुरोध करूं गा कि इन्हीं  पांच सालों के  अंदर हमारे  बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ के  इलाके  की जनता रेल को
देखे और उसका लाभ ले सके  ।

          माननीय सभापति महोदया, हमारे  यहां जो ट्रे न चल रही है, उसके  संबंध में एक विशेष गंभीर
समस्या है । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपका समय पूरा हो गया है ।

? (व्यवधान)

श्री राजकु मार रोत : मैडम, अभी एक मिनट ही हुआ है । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आप अपनी बात खत्म कीजिए । दो मिनट ही मिलेंगे ।

? (व्यवधान)

श्री राजकु मार रोत : मैडम, अभी एक मिनट ही हो पाया है । आपने घंटी बजा दी, उसके  कारण मैं भूल
गया कि मुझे क्या बोलना था । ? (व्यवधान) जयपुर-असरवा के  बीच जो ट्रे न चलती है, उसका नंबर
12981 है । वहीं  असरवा से कोटा, जो बिछीवाड़ा रेलवे स्टेशन है, जो राजस्थान में पड़ता है और गुजरात
बॉर्डर पर है, वहां ट्रे न नहीं  रुकती है । इस कारण डूं गरपुर जिले का जो स्टू डेंट है, जो गरीब मजदू र है,
उसको गुजरात में जाकर रेलवे स्टेशन पर उतरना पड़ता है और वहां से दोबारा आना पड़ता है । अत:
मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि बिछीवाड़ा रेलवे स्टेशन पर, जो ये दो चार ट्रे नें चल रही हैं, उनको
रुकवाया जाए । मैंने पहली बार भी निवेदन किया था कि डूं गरपुर से दिल्ली आने के  लिए कोई
कनेक्टिविटी नहीं  हो पा रही है, हमें उदयपुर आना पड़ता है । मेवाड़ एक्सप्रेस ट्रे न है, जो दिल्ली से
उदयपुर आती है, वह पांच बजे पहुंच जाती है और पूरा दिन वहीं  ठहरती है । आपसे मेरा विशेष अनुरोध
है कि इस ट्रे न को डूं गरपुर तक ले जाया जाए और वह वहां ठहरे  । ऐसा होने से वहां की जनता दिल्ली
आसानी से पहुंच पाएगी, नहीं  तो आप भील प्रदेश एक्सप्रेस के  नाम से एक नई ट्रे न शुरू कर दें , क्योंकि
वहां लंबे समय से डिमांड चल रही है ।

                   माननीय सभापति महोदया, मैं लास्ट में एक लाइन बोलना चाहूंगा कि बेरोजगार और रिजर्व
कै टेगिरी का युवा नौकरी के  लिए तरसता है । जो निजीकरण हो रहा है, उसको रोका जाए या तो उसमें
भी रिजर्वेशन पॉलिसी लागू की जाए । अंत में, मैं यह कहूंगा कि जो हमारा डूं गरपुर रेलवे स्टेशन है,
हमारे  वहां के  लोगों की डिमांड है, हर पार्टी के  पदाधिकारियों की डिमांड है कि उसका नामकरण राजा
डूं गर बरंडा भील के  नाम से किया जाए ।

          आपका धन्यवाद और आभार ।

श्री दर्शन सिंह चौधरी (होशंगाबाद) :  सभापति महोदया, धन्यवाद ।



          मैं धन्यवाद देना चाहता हूं । वर्ष 2024 का जो यह रेल बिल आया है, मैं उसका पुरजोर तरीके  से
समर्थन करता हूं । मैं माननीय रेल मंत्री जी को और माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं । हमारे
विपक्षी मित्र कह रहे थे, हमारे  यहां एक देसी कहावत चलती है - ?अकउ्आ से हाथी नहीं  बंधत? और
इनकी अक्ल पथरा गई है । जिस प्रकार के  इल्जाम ये लगा रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि ?ओंगना के
बिना गाड़ी ढुलकत नहीं  है? । हमारे  यहां यह कहावत चलती है ।

          इसलिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि माननीय रेल मंत्री जी से नेतृत्व में आज जो काम हुए हैं,
यह वर्ष 2024 का भारत है, जिसका स्वामी विवेकानंद जी ने सपना देखा था । वही सपना अब पूरा होने
जा रहा है । माननीय मोदी जी के  नेतृत्व में हमारा देश, जिसमें रेल सबसे सर्वोपरि है । यदि एकता का
सबसे बड़ा परिचायक कोई है, तो वह हमारी रेल है ।

          मैं तो अपने विपक्षी मित्रों से यह भी कहना चाह रहा हूं कि चित्त भी तुम्हारी और पट्ट भी तुम्हारी?
यही काम आप बरसों से करते आ रहे हो । अरे  भईया, मैं एक और बात कह रहा हूं, ?घोड़न को चारो,
गधन को नहीं  डालें?? (व्यवधान)

17.55 hrs                                 (Hon. Speaker in the Chair)

माननीय अध्यक्ष : श्री बी. मणिक्कम टैगोर ।

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Thank you, Sir. It is my privilege
to address this august House.

I would like to raise only three important issues before the hon. Minister. I hope,
he would address those three issues. One is regarding the Madurai-Aruppukottai-
Toothukudi broad gauge railway line, a 143-kilometre line, which holds immense
potential for transforming the socio-economic landscape of South Tamil Nadu, which
has been pending for long. So, I would like to know what the allocation is, and whether
there is any progress. For the past ten years, the Government has been promising
that there will be progress in that line but nothing has happened so far. Therefore,
what is the status of that? I would like to request the hon. Minister?s attention towards
this.

Then, second is regarding Madurai-related local trains, which has been a demand
from that part of Tamil Nadu, which connects the smaller towns of Madurai area. We
have been demanding this for long. Also, we have been demanding for MEMU trains
at Madurai-Virudhunagar-Tirunelveli, Madurai- Virudhunagar-Sengottai, Madurai-
Manamadurai-Paramakudi, Dindigul-Madurai-Tiruchi, Madurai-Usilampatti-Theni
routes. We have been demanding this for long. I would like to know from the hon.
Railway Minister whether there is any such proposal to operate MEMU trains from
Madurai area.



 Third point is regarding the food quality in Vande Bharat. We all know that the
hon. Minister takes a lot of interest in the Vande Bharat operations. There have been
some reports of February 2024, March 2024, June 2024, July 2024, August 2024, and
November 2024. Recently, insects were found in the Vande Bharat running between
Tirunelveli to Chennai. During all these months, there have been several such
incidents where insects have been found in the food served in Vande Bharat. So, I
would like to know from the hon. Minister whether there has been any strict action
taken and whether any clear-cut policy has been redefined. I hope, the hon. Minister
will take strict action against those responsible for serving such kind of insect-ridden
food in Vande Bharat. Thank you.

श्री आशीष दुबे (जबलपुर) : अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष : जब तक आप धन्यवाद दोगे, तब तक बोलने का समय समाप्त हो जाएगा ।

श्री आशीष दुबे : अध्यक्ष जी, मैं रेल (संशोधन) विधेयक, 2024 के  समर्थन में बोलने के  लिए खड़ा हुआ
हूं । सर्वप्रथम मैं आपका जबलपुर की जनता की ओर से हार्दिक अभिवादन करना चाहूंगा कि आपने
इस महत्वपूर्ण विषय पर इस ऐतिहासिक सदन में मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया है ।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश में लगभग 68103 किलोमीटर हमारा रेल नेटवर्क  विश्व का चौथा
सबसे बड़ा नेटवर्क  है, जिसमें लगभग 13 लाख कर्मचारी काम करते हैं । जो भारतीय यातायात का
आधार है, जिसे हम गर्व से भारत की जीवन-रेखा भी कहते हैं । जो देश के  यातायात का प्रमुख साधन है
। यह देश के  आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख साधन कै से बन सकता है, इस पर कार्य कर रही
भारत सरकार का मैं अभिवादन करता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

          माननीय अध्यक्ष जी, आपको याद होगा कि एक समय था जब देश में रेल मंत्रालय को राजनीति
का माध्यम बनाया जाता था । राजनीतिक हथियार के  रूप में लोग इसका इस्तेमाल करते थे । जिस
जगह के  लोगों को लुभाना होता था, वहां एक नई रेल लाइन की घोषणा कर देते थे । वहां वाहवाही लूटो,
चाहे वहां ट्रे न चले या न चले । लोग परेशान होते रहें, इसकी चिंता कोई नहीं  करता था । आज देश में
गर्व से देखा जा रहा है कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वंदे  भारत एक्सप्रेस ट्रे न ट्रै क पर दौड़
रही है । हम बहुत ही गर्व के  साथ कह सकते हैं कि आज भारतीय रेलवे ने ब्राड गेज रेलवे लाइनों के
विद्यु तीकरण में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 97 प्रतिशत विद्यु तीकरण पूरा कर लिया   है । एक
तरह से आज भारतीय रेलवे पूर्ण रूप से डीजल और कोयला मुक्त, धुआं मुक्त रेलवे बन चुका है । इतना
ही नहीं , जहां वर्ष 2004 से 2014 के  दौरान प्रतिदिन 1.42 किलोमीटर का विद्यु तीकरण होता था, आज
वहीं  वर्ष 2023-24 में यह बढ़कर 19.7 किलोमीटर प्रतिदिन का हो गया है । आज देश ग्रीन रेलवे के
क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बनने जा रहा है । आज मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि कार्बन
उत्सर्जन को पूरी तरह से खत्म करने की दिशा में भारत सरकार का काम अंतिम चरण में चल रहा है ।
रेलवे की यह पहल देश को पर्यावरण अनुकू ल और आधुनिक रेल नेटवर्क  प्रदान कर रही है । आज
भारतीय रेलवे विश्व का शीर्षस्थ नेटवर्क  बनने जा रहा है ।
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          अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको विदित है, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं । आज वहां भोपाल का
रानी कमलावती रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तर्ज़ पर ?विकसित भारत? की कहानी सार्वजनिक रूप से
बयां कर रहा है । विश्वस्तरीय सेवाओं से देश के  यात्री लाभान्वित हो रहे हैं । आज पूरे  देश के  सभी बड़े
रेलवे स्टेशन्‍स इसी तर्ज़ पर विकसित होकर भारतीय जनमानस की सेवा कर रहे हैं ।

          अध्यक्ष महोदय, आदर्श रेलवे स्टेशन योजना के  तहत देश के  मध्यम और छोटे रेलवे स्टेशन्स का
भी बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण किया जा रहा है ।

माननीय अध्यक्ष : यदि सभा की सहमति हो तो सभा की कार्यवाही को एक घंटा बढ़ा दिया जाए ।

                   माननीय मंत्री जी, क्या सभा को एक घंटा बढ़ा दिया जाए क्योंकि इधर से बहुत से माननीय
सदस्यों द्वारा ज़ीरो आवर की मांग की गयी है?

अनेक माननीय सदस्य : हाँ ।? (व्यवधान)

श्री आशीष दुबे : अध्यक्ष महोदय, फिर तो मेरे  भाषण का भी समय बढ़ गया ।

माननीय अध्यक्ष : नहीं , आपके  भाषण का समय नहीं  बढ़ा । आप अपना भाषण कन्क्लूड कीजिए,
क्योंकि मेरे  सामने बहुत सारे  लोग बोलने के  लिए बैठे  हैं ।

श्री आशीष दुबे : महोदय, अमृत भारत स्टेशन योजना के  तहत स्टेशन्स को विकसित करने का लक्ष्य
अत्यंत सराहनीय है । देश के  रेलवे स्टेशन्स का पुनर्विकास हो रहा है और यह पूरी आधुनिकता के  साथ
हो रहा है । देश देख रहा है कि प्रथम चरण में 508 अमृत भारत स्टेशन्स के  पुनर्निर्माण का काम लगभग
अंतिम चरण में है । रेल सफाई, अच्छी सेवाएं , बेहतर सुरक्षा और सभी आधारभूत सुविधाओं से सुसज्जित
भारतीय रेल आज देशवासियों की सेवा कर रहा है ।

                   महोदय, माननीय प्रधान मंत्री परम आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के  कु शल नेतृत्व और
संवेदनशील नेतृत्व में भारत का रेल नेटवर्क  विश्व के  सर्वोत्तम नेटवर्क  में आगे खड़ा है । आज हम गर्व के
साथ कह सकते हैं कि नई रेल लाइन की घोषणा के  मोह से परे  पहले हमने रेल सेवाओं को बेहतर
किया, सुव्यवस्थित किया, उनका नवीनीकरण किया, उनका आधुनिकीकरण किया, चाहे वे रेल के
डिब्बों का हो या उनके  सौन्दर्यीकरण हो या डिजिटाइजेशन हो ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यह एक बिल है । बिल के  आस-पास बोलने का प्रयास करना
चाहिए । इसका अभ्यास करना चाहिए कि जो विधेयक लाया गया है, उस विधेयक को पढ़ें  । जब हम
उस विधेयक के  बारे  में ब्रीफिं ग सेशन्स करते हैं, उन सेशन्स में आप जाएं  । जब आप विधेयक को पढ़ेंगे,
विधेयक के  क्लॉजेज़ को पढ़ेंगे, तो आप विधेयक के  बारे  में बोलेंगे ।

          यह संसद है । इसकी गरिमा बनाए रखना, इसके  उच्च मानदंडों को बनाए रखना हम सबकी
जिम्मेदारी है । इसमें अच्छी परम्पराएं  होनी चाहिए । एन. के . प्रेमचन्द्रन जी कु छ अच्छे  सुझाव दे  रहे   थे
। इस तरीके  से हम विधेयक के  ऊपर चर्चा कर सकते हैं । कल भी बैंकिं ग बिल के  ऊपर चर्चा के  दौरान
सीनियर एम.पी. भी बैंकिं ग बिल के  इधर-उधर जाकर आरोप-प्रत्यारोप में बोल रहे थे । मेरा कहना है कि
आप बिल के  ऊपर बोलने का प्रयास करें  ।



          माननीय सदस्य, आप पहली बार के  एम.पी. हैं । सीनियर एम.पीज़. से भी यह अपेक्षा की जाती
है । अगर वरिष्ठ व्यक्ति विधेयक के  ऊपर बोलेंगे तो नए सांसद उनसे सीखेंगे, उनसे अनुभव प्राप्त      
करेंगे । इसलिए मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि विधेयक को पढ़ें , उसका अध्ययन करें  और
विधेयक के  आस-पास बोलें कि आखिर क्यों व्यवस्था में परिवर्तन किया जा रहा है । लोकतंत्र में सहमति-
असहमति हो सकती है, लेकिन विधेयक के  आस-पास बोलें । जब बजट पर चर्चा हो, तब बजट के
विषयों पर बोलें । इसलिए अब आप अपना भाषण कन्क्लूड कर दीजिए ।

श्री आशीष दुबे : महोदय, आज मुझे विशेष रूप से माननीय प्रधान मंत्री जी का मध्य प्रदेश की जनता
की ओर से अभिवादन करना है क्योंकि आदर्श स्टेशन योजना के  तहत मध्य प्रदेश के  45 रेलवे स्टेशन्स
का आधुनिकीकरण किया गया । साथ ही, रेल बजट 2024-2025 में मध्‍य प्रदेश को पहली बार रिकॉर्ड
राशि मिली है । मध्य प्रदेश से चल रही रेल परियोजनाओं के  लिए 14,738 करोड़ रुपये की राशि
स्वीकृ त की गयी है । मध्य प्रदेश के  लिए 5 वन्दे  भारत ट्रे न्स दी गयी हैं ।

          माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं सिर्फ  अपने संसदीय क्षेत्र की मांग के  बारे  में बोलकर अपनी बात
समाप्त करूं गा । जबलपुर संसदीय क्षेत्र की तरफ से मैं एक सुझाव रख रहा हूं । जबलपुर-दमोह एक
नई रेल लाइन बिछाने का अनुरोध करता हूं, जिससे समय की बचत तथा यात्री सुविधा में वृद्धि होगी ।
इसके  साथ ही, जबलपुर-गोंदिया लाइन का दोहरीकरण का जितना शीघ्र होगा, उतना ही हमारे  क्षेत्र की
जनता को और सभी को लाभ होगा ।

          अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे यहां बोलने का अवसर दिया, इसके  लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

ADV. FRANCIS GEORGE (KOTTAYAM):   Hon. Speaker, Sir, I support this Railway
(Amendment) Bill which aims to bring the Railway Board into the wider ambit of the
Railway Ministry by amending the Railway Board Act and incorporating it in the
Railway Act of 1989.

Sir, due to paucity time, I will go straight into the requirements of my constituency.

The Kottayam Railway Station is located in the quarters of my constituency. It is
one of the most important stations in Kerala because in the Southern Railway
network, this is one railway station which almost 25,000 passengers pass through
every day.

 माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट के  लिए रोकता हॅूं  ।

जो माननीय सदस्य विधेयक पर बोलेगा, मैं उसको पांच मिनट या उससे ज्यादा समय दूं गा ।  जो
सदस्य विधेयक पर नहीं  बोलेगा, मैं उसको दो मिनट से ज्यादा समय नहीं  दूं गा ।  

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I normally agree with the hon.
Speaker. You are absolutely correct about the convention of this House because when
we are discussing and debating on the Bill, most of the time it will be within the
purview of the Bill. Definitely, as far as discussion on the Bill is concerned, those who



are speaking on the provisions of the Bill may be given sufficient time, without
counting the number of Members of the party he belongs to. That should be done.
Even at the time of clause-by-clause discussion and moving amendments, sufficient
time is not available. At the time of this threadbare discussion, micro-level scrutiny of
the clauses and provisions of the Bill is required because its impact and
consequences are too many. So, sufficient time may be provided to the speakers,
irrespective of the number of Members of the party he is representing and whether
that party is small or large. That is the submission which I would like to make.

ADV. FRANCIS GEORGE : Sir, at Kottayam Station, the second entry is to be
inaugurated. I hope, the hon. Minister will come and inaugurate it. We have started
operations by ticketing in view of the Sabarimala festival season.

Sir, the main request is that Kottayam is to be made a terminal station. Kottayam
railway station is the gateway to major pilgrim centres and tourist destinations like
Erumeli, Sabarimala, Kumarakom, Thekkady, Periyar Tiger Reserve etc. Lakhs of
Sabarimala pilgrims and tourists use this station. Also, the passengers from the
neighbouring districts of Idukki, Pathanamthitta and Alleppey use this station for their

commute. It ranks 21st among the 727 stations of the Southern Railway in terms of
revenue earning. I would like to request the hon. Minister to consider this proposal.

Sir, way back in the Budget of 2011,   Kottayam was proposed as a coaching
terminal, but nothing more has happened. We have six platforms, but trains are not
coming. Then, what is the use of these platforms? So, I request the hon. Minister to
consider immediately making Kottayam a terminal station.

As of now, the trains can operate already because there are trains which ply
within the range of 2,000 kilometres. There is a platform turnaround system of the
Railways under which there are a lot of requests for stoppages and also extensions,
but I am not citing all of them. I am talking of just two trains, which will be of great
benefit, the Ernakulam-Bengaluru Intercity Express, which falls within the 2,000
kilometres range, and the Palakkad-Ernakulam MEMU.  I request the hon. Minister to
extend these two trains to Kottayam.

Sir, there are two trains which have already been sanctioned by the Railway
Board and the Time Table Committee -  the Pune-Ernakulam Poorna Express and the
Pune-Ernakulam Superfast Express. It awaits the signatures of the hon. Minister.
Once the Minister signs the file, these two trains will also be plying to Kerala.

Sir, there is one more request.



माननीय अध्यक्ष : श्री सी.पी. जोशी जी ? उपस्थित नहीं  ।

          श्री लालजी वर्मा जी ।

श्री लालजी वर्मा (अम्बेडकर नगर) : मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके  लिए मैं
आपको धन्यवाद देता हॅूं  ।

          मान्यवर, इस विधेयक में भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम, 1905 का निर्सन करते हुए बोर्ड को रेल
अधिनियम में शामिल करने का प्रस्ताव है । मैं माननीय मंत्री जी से इस संबंध में निवेदन करना चाहूंगा
कि दस सालों में आपने रेल के  क्षेत्र में बहुत उपलब्धि हासिल की है, बिना इसको विलय किए हुए । फिर
इसको अचानक विलय करने की आवश्यकता क्यों पड़ी और इससे क्या सुधार होगा? इसको बताने की
कृ पा करें  । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिए । मैं आपको बताता हूं । देश के  अंदर अब समय आ
गया है कि कॉलेजियम के  जितने भी कानून हैं, उनको समाप्त करके  आजादी के  बाद हम अपना कानून
बनाएं  । अब इसका समय आ गया है ।

          इस समय यह होना ही चाहिए, क्योंकि देश को आजादी प्राप्त किये हुए 75 साल हो गए हैं । अब
हम अपने कानून बनाएं  । इसकी प्रक्रिया संसद को करनी ही चाहिए ।

श्री लालजी वर्मा : मान्यवर, इसमें लिखा गया है कि एक रेल बोर्ड होगा । इस अधिनियम के  अंतर्गत रेल
बोर्ड को लाया गया है । रेल बोर्ड के  बारे  में लिखा गया है कि बोर्ड उतने सदस्यों से मिल कर बनेगा,
जितनी संख्या विहित की जाए ।

          मान्यवर, इसमें संख्या निर्धारित नहीं  की गई है कि कितनी संख्या होगी । साथ ही साथ अनुसूचित
जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का इसमें प्रतिनिधित्व होगा या नहीं  होगा, इसका
उल्लेख भी नहीं  किया गया है । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस रेल बोर्ड में इन वर्गों का प्रतिनिधित्व
सुनिश्चित करें  । इसमें इस बात का भी प्रावधान किया जाए ।

          मान्यवर, इसके  साथ-साथ मैं एक दू सरा निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात का भी उल्लेख हो
कि इससे क्या सरलीकरण होगा । इसके  विलय करने से क्या सरलीकरण होगा?

          मान्यवर, आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया । अगर आपका अनुमति हो तो इसका
थोड़ा लाभ उठाकर मैं कु छ अपना निवेदन भी कर लूं । मैं जिस क्षेत्र से आता है, वहां अंबेडकर नगर
जिला का मुख्यालय है । अकबरपुर उसका मुख्य स्टेशन है । कई ऐसी ट्रे न्स हैं, जैसे गोमती
नगर(लखनऊ) से पटना तक वंदे  भारत ट्रे न चलती है । जिला मुख्यालय होने के  बावजूद भी उस ट्रे न का
अकबरपुर स्टेशन पर स्टॉपेज नहीं  है । मैं आपके  माध्यम से चाहूंगा कि उसका स्टॉपेज अकबरपुर में
किया जाए ।  गरीब नवाज़ ट्रे न अकबरपुर स्टेशन होते हुए किशनगंज से अजमेर जाती है । अकबरपुर
एक प्रमुख स्टेशन है और अंबेडकर नगर जिला का मुख्यालय है । मेरा आपके  माध्यम से मांग है कि
उस ट्रे न का भी दो मिनट का स्टॉपेज करने का काम किया जाए ।

                   मान्यवर, मेरा तीसरा निवेदन आपके  माध्यम से है कि अयोध्या से मुम्बई के  लिए मुम्बई
सुपरफास्ट ट्रे न चलती है । हमारे  जिले के  लाखों लोग मुम्बई में रहते हैं । वे प्राय: ट्रे न से ही यात्रा करते हैं



। यह ट्रे न सप्ताह में के वल एक ही दिन चलती है । आपके  माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरी मांग है
कि उसको सप्ताह में कम से कम तीन दिन चलाने का काम किया जाए ।

          मान्यवर, मेरी चौथी मांग है कि हमारे  यहां टांडा सबसे ज्यादा राजस्व दे  रहा है । हमारे  पूरे  मंडल
में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला टांडा स्टेशन है, लेकिन वहां से कोई भी यात्री ट्रे न नहीं  है । मैं आपके
माध्यम से मांग करूं गा कि अकबरपुर को बस्ती से जोड़ते हुए टांडा से भी यात्री ट्रे न चलायी जाए । यह
मैं आपके  माध्यम से मांग करता हूं और अब अपनी बात समाप्त करता हूं । आपने मुझे अपनी बात
रखने का अवसर दिया है ।

                   मान्यवर, अकबरपुर स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के  रूप में विकसित किया जाए । यह
निवेदन करते हुए, चूंकि आपने मुझे समय दिया, इसके  लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।

श्री भारत सिंह कु शवाह (ग्वालियर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, रेल (संशोधन) विधेयक 2024 लाने के
लिए मैं माननीय मंत्री जी को अपने क्षेत्र की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद दूं गा ।

          महोदय, मैं आपके  माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे  क्षेत्र की कु छ
महत्वपूर्ण दो-तीन मांगे हैं । एक तो राजस्थान और मध्य प्रदेश से संबंधित है । जिस प्रकार से कामाख्या
देवी दर्शन के  लिए नॉर्दन एक्सप्रेस ट्रे न दिल्ली से टू ण्डला, इटावा और कानपुर होते हुए कामाख्या देवी
तक जाती है, मेरा यह अनुरोध है कि अगर इस ट्रे न को आगरा, धौलपुर, ग्वालियर होते हुए टू ण्डला,
इटावा, कानपुर और कामाख्या देवी तक किया जाता है, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के  यात्रियों के
साथ-साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान के  तीर्थयात्रियों को भी माता का दर्शन करने का अवसर     मिलेगा
।

          महोदय, झांसी जंक्शन से करैरा, शिवपुरी, पोहरी और सवाई माधोपुर तक नवीन रेल लाइन का
सर्वे कार्य हो चुका है, इसके  लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद दूं गा । साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा
कि यदि यह नवीन रेल लाइन स्वीकृ त होती है तो निश्चित रूप से तीन प्रांतों की जनता को बहुत लाभ
होगा । राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के  ये क्षेत्र टू रिज्म की दृष्टि से बहुत बड़ा सर्कि ट   है ।
पालपुर-कु नो चीता अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर सैंक्‍चुअरी और शिवपुरी भी लॉयन सैंक्‍चुअरी बनने जा रहा
है । इसलिए, आपसे यह निवेदन है कि इस नवीन रेल लाइन की भी स्वीकृ ति प्रदान की जाए ।

          तीसरा, माननीय प्रधान मंत्री जी के  नेतृत्व में वंदे  भारत ट्रे न के  माध्यम से पूरे  देश के  170 जिले
के  यात्रियों को यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । मेरी प्रार्थना है क‍ि ग्वालियर से महाकाल की नगरी
उज्जैन वाया इंदौर वंदे  भारत ट्रे न भी संचालित की जाए । मैं आपके  माध्यम से अनुरोध करते हुए अपनी
बात को समाप्त करता हूं । आपने बोलने का अवसर दिया, इसके  लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Thank you, Sir. I stand here to support the
Railways (Amendment) Bill. I just want to make 2-3 very short points.

                   In the Objects and Reasons of the Bill, the Government themselves have
actually said something that they are contradicting to what you have said.  सर, आपने
कहा क‍ि जो पुराने नियम-कायदे  हैं, वे टाइम के  हिसाब से बदलने चाहिए । I agree with you
because technology changes and lifestyles change. बदलाव तो करना ही चाहिए, यह अच्छी



बात है । आब्जेक्ट्स एं ड रीजन जो इसमें आया है,   वर्ष 1890 का जो बिल था, उसको ही कट पेस्ट
करके  इन्होंने इसमें डाला है । So, really what is the purpose of it? It is a good conversion.
कट एं ड पेस्ट अच्छी चीज है । अच्छी चीजें पुरानी हो, तो भी लेनी चाहिए । But what is really the
purpose of it? What is happening is that सारी पॉवर गवर्नमेंट के  साथ ही    रहेगी । जो यंत्रणा
होगी, वह गवर्नमेंट कं ट्रो ल्ड ही होगी । अपना शायद एक ऐसा इंप्रेशन हम सबको लग रहा है, शायद
गलत भी हो, लेकिन मंत्री जी हमें समझा दें  तो ज्यादा अच्छा होगा कि पार्लियामेंट की पॉवर कम हो
जाएगी, जब इस पर और डिबेट होगी । आप हमको यह समझा दें  कि what is the reason to do
this? What was the real idea of doing this? Could you kindly explain this? It is because
it is just done by way of cut and paste manner. So, what is the logic of doing
something which was done 120 years ago? If he had come up with some new
innovation like he started the Vande Bharat trains and all for which we compliment
him. So, he needs to explain this to us.

This is a very small Bill. We support it, but I have 2-3 suggestions to make to the
hon. Minister. While he is bringing a lot of these changes, safety should be a high
point of any Railways. महाराष्ट्र  में, मुंबई में बहुत सारी रेलवेज़ चलती हैं । Railways is a vast
subject. We get very little time even during the Budget to speak. इस बार यह बिल आया
और आपने बीएसी में ज्यादा टाइम दिया, इसलिए हम इस बिल पर थोड़ा बात भी कर सके  । If in
every Session at least once or twice it is discussed, that is all right, because Railways
is something that is very close to all our hearts. This Government could allow a
detailed discussion on all the innovations that they are doing and the experiences that
we are having. Like, Vande Bharat is a very welcome thing, but मेरे  निर्वाचन क्षेत्र में यह
रुकती ही नहीं  है । यह दिखने में बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे  निर्वाचन क्षेत्र को सुविधा नहीं  मिलती है ।
ऐसी चर्चा रेलवेज़ पर होनी चाहिए । Especially, senior citizens about whom they have
mentioned in this Bill that सीनियर सिटीजंस का जो प्री-कोविड स्टैटस था, आज सुबह भी जो जवाब
आया, उसमें उन्होंने कहा क‍ि हम लोगों को काफी डिस्काउंट्स दे  रहे हैं । सुबह जवाब में आपने 43 या
48 पर्सेंट बताया । प्री-कोविड में सीनियर सिटीजन्स को ज्यादा डिसकाउंट रेलवेज़ में मिलता था । Is
the Government prepared to give that pre-COVID status regarding discounts to senior
citizens? Will the Government do something about this issue?

          There should be more autonomy to the Zones. अगर इतना बदलाव आप ला रहे हैं तो
जो इस देश में जोन्स हैं, उनको ज्यादा पॉवर और आटोनॉमी हो, फिस्कल ऑलसो । पूना डिस्ट्र‍ि क्ट जहां
से मैं आती हूं, तो जब हम पूना के  जोन में जाते हैं तो उनको हर चीज दिल्ली भेजनी पड़ती है । If they
could decentralize some of the powers in this new Bill, then I think that will be very
effective for all the Railways.

          Safety and compensation still are very big challenges because accidents बहुत
बढ़ रहे हैं । हमें कं पंसैशन के  बारे  में सोचना चाहिए । मेरे  निर्वाचन क्षेत्र में दौंड हो, जेजुरी हो, नीरा हो,
इन सब जगहों में रेलवेज़ में पहले से बहुत ज्यादा सफाई हो रही है, लेकिन स्टॉपेजेज़ कम हो रहे हैं ।



इस बारे  में भी कभी एक बड़ी चर्चा हम सबको मिलकर करनी चाहिए । Everybody is unanimously
supporting the Bill today. इस पर बहुत अच्छी चर्चा हुई है । If the hon. Minister could
cooperate with us with more stoppages and if he could make a few more suggestions
on safety, then I think that would be much appreciated.

          I compliment on all the achievements of the Railways. Definitely, it is a much
cleaner one. मैं महाराष्ट्र  में रेलवेज़ बहुत यूज करती हूं । रेलवेज़ बहुत अच्छा काम, पूरी यंत्रणा कर
रही है । अच्छे  को अच्छा बोलना चाहिए । But at the same time, if you make a few
interventions about safety as a high-priority and if you could bring back senior citizens
discount at pre-COVID level, then it would be much appreciated. Thank you, Sir.  

श्री बंटी विवेक साहू (छिन्दवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024
पर बोलने का अवसर दिया । मैं आपका और प्रधानमंत्री जी का बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त
करता हूं । मैं अपने संसदीय क्षेत्र छिन्दवाड़ा की जनता का बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त
करता हूं । आजादी के  बाद पहली बार ऐसा अवसर हुआ कि छिन्दवाड़ा की मिट्टी में जन्मे व्यक्ति को
यहां पर संसद में अपनी बात कहने का अवसर मिला है । मैं आपको बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद
व्यक्त करता हूं ।

          मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । वर्ष 2014 के  उपरांत जब श्री नरेन्द्र मोदी जी प्रधानमंत्री
बने एवं हमारे  रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने रेलवे को नयी दिशा प्रदान की है । प्रधानमंत्री जी के
विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, उस संकल्प को पूरा करने में सबसे बड़ा परिवर्तन यदि
कहीं  देखने को मिलता है तो रेलवे मंत्रालय में मिलता है । यह विधेयक रेलवे के  ढांचे को न के वल
आधुनिक बनाएगा बल्कि देश के  समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा । मैं इसे न के वल
के न्द्र सरकार की एक दू रदर्शी पहल मानता हूं बल्कि मेरे  संसदीय क्षेत्र एवं मध्य प्रदेश के  लिए भी अत्यंत
लाभकारी मानता हूं । भारत की जीवन रेखा रेलवे है, इस जीवन रेखा को सुगम बनाने एवं रोजगार के
नये अवसर उपलब्ध करवाने के  लिए यह विधेयक लाया जा रहा है ।

                   माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी के  नेतृत्व एवं संकल्प से भारतीय रेलवे ने आधुनिक एवं
स्वदेशी वंदे  भारत ट्रे नें शुरू करके  अत्यंत सराहनीय कार्य किया है । वर्तमान में 68 वंदे  भारत ट्रे नें, 136
सेवाओं के  साथ देश भर में चल रही है । देश की कु ल 24 राज्यों एवं 300 से अधिक स्टॉपेज को कवर
करती हुए चल रही है । भारतीय रेलवे बिना किसी पक्षपात के  निष्पक्ष रूप से काम कर रही है, बिना यह
देखे कि किस राज्य में किसकी सरकार है, सभी राज्यों को समान अवसर प्रदान करने का काम इस
सरकार के  द्वारा किया जा रहा है ।

मैं आज इस अवसर पर यह बताना चाहता हूं कि वर्ष 2014 के  पहले सिर्फ  14]985 किलोमीटर
रेल ट्रै क था, इन दस वर्षों में 31180 किलामीटर का रेल ट्रै क बन गया है । यह परफॉर्मेंश 2.1 टाइम्स
आता है जो रेलवे विभाग के  द्वारा किया गया है । इसके  साथ-साथ 2014 के  पहले मात्र 5]188
किलोमीटर ट्रै क का इलेक्ट्रि फिके शन हुआ  था, इन दस वर्षों में सरकार ने जो बड़ा परिवर्तन किया है,
44,199 किलोमीटर रेलवे ट्रै क का इलेक्ट्रि फिके शन हुआ है जो साढ़े  आठ गुना अधिक है ।



          माननीय अध्यक्ष जी मेरे  क्षेत्र की एक विशेष बात है, माननीय रेल मंत्री जी ने रेलवे में मितव्यतिता
लायी है, उस मितव्ययिता के  उद्देश्य से मेरी मांग है कि छिन्दवाड़ा से नरसिंहपुर-सागर होते हुए रेलवे
लाइन बिछायी जाए जिससे दक्षिण से उत्तर आने वाले यात्रियों का 120 किलोमीटर बचेगा, इसके  साथ-
साथ रेलवे मंत्रालय के  करोड़ों रुपये बचेंगे, तीन घंटे से ज्यादा समय प्रति व्यक्ति बचेगा ।

          मेरे  संसदीय क्षेत्र पांडुना में कोरोना काल में दादाधाम एक्सप्रेस बंद हो गई थी, दादाधुनी के  लाखों
भक्त हैं, लाखों लोग श्रद्धा का के न्द्र मानते हैं । पांढुरना से खण्डवा तक दादाधाम एक्सप्रेस को फिर से
प्रारंभ किया जाए ।

श्रीमती भारती पारधी (बालाघाट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, रेल चलेगी नयी रफ्तार से, देश बढ़ेगा
मोदी जी के  विचार से । मैं रेलवे संशोधन विधेयक, 2024 समर्थन करने के  लिए खड़ी हुई हूं । मैं
आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी का आभार प्रकट करती हूं । यह विधेयक भारतीय
रेलवे के  कानूनी ढांचे को सरल और प्रभावी बनाने के  लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है । भारतीय रेलवे न के वल
हमारे  देश के  विकास का आधार बन रही है बल्कि आधुनिकता के  समावेश का भी प्रतीक है ।

          माननीय अध्यक्ष जी, प्रस्तुत विधेयक में रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905, रेलवे अधिनियम, 1989
का एकीकृ त और प्रशासनिक ढांचे को सरल बनाया गया है । के न्द्र सरकार द्वारा बोर्ड के  सदस्यों की
संख्या उनके  योग्यता और अनुभव के  आधार पर स्पष्ट किया गया है । निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज और
प्रभावी होगी । यात्री और माल ढ़ुलाई सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने पर जोर दिया गया है । सुरक्षा
उपायों को सुधार करते हुए तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के  लिए भी कानूनी प्रावधान किए गए    हैं
। भारतीय रेलवे देश की जीवन रेखा है, यह प्रतिदिन दो करोड़ से अधिक यात्रियों को उनकी मंजिल तक
पहुंचाती है । लगभग 95 प्रतिशत यात्री सामान्य और स्लीपर कोच का उपयोग करते हैं जो इसे आम
जनता का सच्चा परिवहन का साधन बनाता है । अमृत भारत स्टेशन योजना के  तहत यात्री सुविधाओं में
सुधार और स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है । रेलवे के  वित्तीय प्रदर्शन में भारी सुधार हुआ है ।

          मैं अपने संसदीय क्षेत्र की कु छ मांगों के  बारे  में माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना
चाहती हूं । मेरा जिला नक्सल एरिया है, यहां रेल की सुविधाएं  बहुत कम हैं । यहां समीपस्थ गोंदिया ही
एकमात्र स्टेशन है । गोंदिया-बालाघाट-नैनपुर-जबलपुर रेलमार्ग के  दोहरीकरण की परियोजना क्षेत्र के
विकास के  लिए अत्यावश्यक है । इस मार्ग का दोहरीकरण न के वल यात्रियों की सुगमता बढ़ाएगा बल्कि
माल ढुलाई की दक्षता को भी बढ़ाएगा ।

                   वर्तमान में पातालकोट एक्सप्रेस फिरोजपुर कैं ट से छिं दवाड़ा तक संचालित होती है, इसका
विस्तार सिवनी, नैनपुर होते हुए बालाघाट तक किया जाना चाहिए । यहां एशिया की सबसे बड़ी कॉपर
माइन है लेकिन रेल का कोई साधन नहीं  है । एक नई रेल लाइन रायपुर से हमारे  क्षेत्र से जाड़ी जाए,
इससे निश्चित तौर से हमारे  क्षेत्र के  लोगों को सुविधा मिलेगी ।

          महोदय, अब निष्कर्ष यही है क‍ि यह विधेयक न के वल कानूनी ढांचे को मजबूत करेगा बल्कि रेल
के  संचालन को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाएगा । मैं अपनी बात को कु छ पंक्तियों के  माध्यम से
देना चाहती हूं ।

?बजट बढ़ा, रेलवे बढ़ा, बढ़ा हर घर का सपना है,



हर कोने से जोड़ने चला, मोदी जी का विज़न अपना है
।?                                                                                                   

श्री कु लदीप इंदौरा (गंगानगर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं क‍ि
आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । वर्तमान में बजट की जो घोषणा की गई है, इसमें गंगानगर का
ध्यान नहीं  रखा गया ।

महोदय, गंगानगर में आज भी ट्रे नों का अभाव है । गंगानगर से जयपुर के  लिए एक ट्रे न चलती थी
जो कि लंबे समय से बंद पड़ी है । रेल लाइन डाली जा रही है लेकिन इसका काम अभी तक पूरा नहीं
हुआ है और इस कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है । मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है क‍ि
गंगानगर से जयपुर और दिल्ली के  लिए सुपरफास्ट ट्रे नें चलाई जाएं , वंदे  भारत ट्रे न चलाई जाए ।

आपके  द्वारा सूरतगढ़ में कोच मैन्टेनेंस डिपो और वाशिंग लाइन के  लिए बजट दिया गया था । 
आपके  बजट देने के  बावजूद भी काम शुरू नहीं  हुआ है । यहां के  लोग आंदोलित हैं और आपसे मिले
भी थे । आपने आदेश भी दिया था लेकिन उसके  बावजूद काम शुरू नहीं  हुआ । हनुमानगढ़, कर्णपुर से
जैसलमेर के  लिए ट्रे न चलती थी । अनूपगढ़ में लंबे समय से सर्वे हो रहा है, लेकिन आज तक यहां रेल
लाइन नहीं  बनी है । हम पिछले दस सालों से सुन रहे हैं क‍ि सर्वे हो रहा है । इसके  कारण रायसिंहनगर,
अनूपगढ़, विजयनगर के  लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ।

          मैंने बताया था क‍ि ट्रे नों में किस प्रकार के  हालात हैं । आपने स्वयं भी माना क‍ि कं बल एक महीने
में धुलते हैं । हालात यह है क‍ि कोविड जैसे इन्फे क्शन आने के  बावजूद कं बल नहीं  धुलेंगे तो लोगों को
परेशानी होगी । मेरा निवेदन है क‍ि इस बात की तरफ ध्यान दिया जाए ।

श्रीमती मंजू शर्मा (जयपुर) :  माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई
मोदी जी और माननीय रेल मंत्री अश्विनी जी का आभार प्रकट करना चाहती हूं ।

          मेरे  लोकसभा क्षेत्र में लगभग 1200 करोड़ रुपये के  काम चल रहे हैं । मेरे  लोकसभा क्षेत्र में
जयपुर, गांधीनगर, खातीपुरा, जगतपुरा, दुर्गापुरा, ढेर के  बालाजी, सांगानेर स्टेशनों के  अपग्रेडेशन का
काम चल रहा है । विशेष बात यह है क‍ि गांधीनगर स्टेशन में महिलाओं को सम्मान दिया गया है और
पूरा स्टाफ महिलाओं का है । यहां तक कि निर्माणाधीन कार्य भी महिला इंजीनियर देख रही है । मैं इस
बात के  लिए अपनी सरकार का बहुत आभार प्रकट करती हूं और धन्यवाद देती हूं ।

                   खातीपुरा स्टेशन पर नए कोच के यर कॉम्पलेक्स बनाए जा रहे हैं । गांधीनगर स्टेशन का
डेवलपमेंट हो रहा है, अपग्रेडेशन हो रहा है जैसे हाईमास्क लाइट्स, वाटर कू लर, वाटर वैंडिंग मशीन,
के नोपीज़, फू ड प्लाजा, फू ड कोर्ट, माड्युलर खान-पान की सुविधा, ‍वाईफाई, वीडियो वाल फे सिलिटीज,
जीपीएस ब्लॉग, लेडीज़ और जैन्ट्स के  लिए पे एं ड यूज फे सिलिटीज़, दिव्यांग फ्रें डली एमेनिटीज़, वेटिंग
हॉल, रूम्स की सुविधाएं , सीसीटीवी सर्वेलेंस, पैसेंजर्स एड्रे स, कोच डिस्पले सिस्टम - थ्रीडी, अराइवल
एं ड डिपार्चर प्लाजा, सर्विस ऑफिस सुविधाएं  । इसके  साथ ही सांगानेर पुराने स्टेशन के  पुननिर्माण का
कार्य भी चल रहा है ।

10 नई ट्रे नें चली हैं और 16 ट्रे नों का विस्तार किया गया है । रेलवे देश के  लिए उत्कृ ष्ट कार्य कर
रहा है, इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं । सभी राज्यों में समान अवसर प्रदान करके  रेलवे



देश का विकास कर रही है । देश के  करोड़ों यात्रियों को सेवाएं  प्रदान कर रही है । राजस्थान के  विकास
के  लिए रेलवे ने उत्कृ ष्ट कार्य किया है । हमारे  देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने में रेलवे के  योगदान को हम
कम नहीं  आंक सकते । निर्माण कार्य जल्दी पूर्ण हो जाए, यात्रियों के  आवागमन में सुविधा हो, यही मैं
आपसे मांग करती हूं । धन्यवाद ।

डॉ. राजीव भारद्वाज (कांगड़ा) : महोदय, मैं इस विधेयक के  समर्थन में खड़ा होकर अपनी बात रखने
का प्रयास करूं गा । मैं संक्षेप में आपके  सामने अपने विचार रखूंगा । इसमें दो अधिनियमों को निरस्त
करके  एक अधिनियम के  तहत रेलवे को चलाने का जो प्रयास किया गया है, इसके  लिए मैं आपके
माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं । यदि इसके  क्रक्स में बात की जाए, तो मुझे
लगता है कि रेलवे बोर्ड की भूमिका को बढ़ाने का प्रयास किया गया है । रेल के  दो कानूनों को समाप्त
करके  दक्ष कानून निर्माण को सुनिश्चित किया गया है, इसके  लिए मैं आपको बधाई देता हूं । रेलवे बोर्ड
को कार्य पालिका के  नियंत्रण से हटाकर सीधे कें द्र सरकार के  अधीन लाने का जो प्रयास किया गया है,
इसके  लिए मैं आपको बधाई देता हूं । रेलवे बोर्ड का खर्च भारतीय रेलवे के  राजस्व बजट के  तहत पहले
से मौजूद वार्षिक बजटीय प्रावधान से पूरा किया जाएगा । इसके  लिए लोगों को व्यापक स्तर पर रोजगार
के  अवसर प्राप्त होंगे ।  सबसे बड़ी बात, 7 वर्षों में 21 हजार किलोमीटर इलेक्ट्रिी फिके शन हुआ है,
जबकि पिछले 10 वर्षों में 40 हजार किलो मीटर का इलेक्ट्रिी फिके शन हुआ है, जिसके  लिए मैं साधुवाद
देता हूं । कवच ट्रा यल ट्रे न जो चली है, रेल सुरक्षा का सबसे बड़ा कं पोनेंट कवच ट्रॉ यल ट्रे न के  लिए रेल
मंत्री जी का उसमें बैठकर जाना इस बात का द्योतक है कि रेल मंत्री जी की अपने विभाग के  प्रति कितनी
बड़ी कमिटमेंट है । 2 लाख 63 हजार करोड़ रुपये के  बजट के  प्रावधान हेतु मैं मंत्री जी को बधाई देता
हूं ।

          महोदय, मैं अपने क्षेत्र की पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं । मेरे  क्षेत्र में चारों दे वियां- मां चिन्तपूर्णी,
मां ज्वाला, मां बृजेश्वरी, मां चामुण्डा इंतजार कर रही हैं कि कब वंदे  भारत ट्रे न उनके  चरणों में आए ।
अनुराग ठाकु र जी के  प्रयासों हेतु भी मैं उनको साधुवाद करना चाहता हूं । उनके  प्रयासों से वंदे  भारत
अंब अंदौरा तक पहुंच गई । के वल बीच में एक पहाड़ है । यह ट्रे न वहां तक, उनके  चरणों में पहुंच
सकती है । धर्मशाला इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, दलाई लामा का स्थान था । मैं चाहता हूं कि हमारे
टू रिस्ट्स भागसुनाग टेंपल, डल लेक तक वंदे  भारत के  माध्यम से पहुंचें । अंत में मैं यह कहना चाहता हूं
कि शून्य काल में मैंने यह प्रश्न उठाया था । मेरे  लोक सभा क्षेत्र में के वल एक छोटी-सी ट्रे न चलती है ।
वह बहुत हिचकोले खाती है और बरसात होने पर बंद हो जाती है । उसके  लिए मैंने ब्रॉडगेज करने की
बात कही थी । आपने फाइनल फिजिकल सर्वे का जो आदेश किया है, उसके  लिए मैं आपको धन्यवाद
करना चाहता हूं ।

                   महोदय, इंटरनेशनल डेस्टिनेशन डलहौजी, इंटरनेशनल डेस्टिनेशन खजियार, मिनी
स्विटजरलैंड, इंटरनेशनल डेस्टिनेशन चंबा, ऐतिहासिक है, जिसका हजारों वर्षों का इतिहास है, चंबा
थाल, चंबा रुमाल, चंबा के  लोक गीत अंतर्राष्ट्री य ख्याति प्राप्त हैं, लेकिन वहां अभी तक रेल लाइन भी
नहीं  है । मैं आपके  माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि अगले बजट के  प्रावधान में आप इसके  लिए जरूर
कृ पा करें  । मुझे वहां की जनता ने बहुत प्रेशराइज किया । मैं उम्मीद करता हूं कि रेल मंत्री जी इसका
ध्यान रखेंगे ।



          महोदय, अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री जी का दू सरा घर हिमाचल प्रदेश है । मेरा
लोक सभा क्षेत्र उनके  दिल के  बहुत करीब है । धन्यवाद ।

SHRI VIJAYAKUMAR ALIAS VIJAY VASANTH (KANYAKUMARI): Thank you, hon.
Speaker, Sir.

Sir, I rise today to address the Railways (Amendment) Bill, 2024, which seeks to
repeal the Indian Railway Board Act, 1905 and consolidate the provisions governing
the Railway Board into the Railways Act of 1989. While the Government presents this
as a step toward simplification and modernization, we in the Opposition view this Bill
with deep concern. Instead of addressing many pressing issues facing the Indian
Railways, this Bill seems to centralize power further in the hands of the Central
Government, without delivering the much-needed reforms to improve services, safety,
and the general functioning of the Railways.

I would like to raise a point on the centralization of power and politicization of
appointments. Hon. Speaker, Sir, the primary concern we raise here is the
centralization of power. By giving the Central Government the authority to prescribe
the number of members, qualifications, and terms of service for the Railway Board,
the Bill risks undermining the independence of the Railway Board. This could lead to
the politicization of key appointments within the Board, which is not only undesirable
but also harmful for an organization that serves over eight billion passengers annually
and manages the world?s fourth-largest railway network.

Deteriorating safety and infrastructure concerns is the current state of the Indian
Railways, which the Bill fails to address effectively. Despite having one of the largest
rail networks in the world, the Indian Railways faces significant safety and
infrastructure challenges. In 2023, there were 1,694 train accidents involving
collisions, derailments, and signal failures. Of these, 144 were fatal accidents. There
is poor infrastructure. Over 50 per cent of Indian Railways? tracks are outdated and in
need of replacement. Furthermore, only 35 per cent of stations have disabled-friendly
amenities. There are delayed projects. There are over 200 ongoing railway projects,
with many suffering from significant delays.

The Railways (Amendment) Bill does not propose any meaningful changes to
address these issues. Instead of centralizing the governance structure, the focus
should have been on making the Indian Railways safer, more efficient, and more
accessible for millions of passengers.

Now, I come to the privatization agenda. Hon. Speaker, Sir, the Government has
been clear about its plans to introduce Public-Private Partnerships and even privatize



certain routes of Indian Railways. The Railways (Amendment) Bill, 2024 could be a
step in that direction. While the Bill does not directly mention privatization, the
centralization of powers and the potential for political interference could create an
environment conducive to privatization. We have seen similar attempts in sectors like
airports and ports, where privatization has led to higher fares and reduced
accessibility for the ordinary people.

Hon. Speaker, Sir, there is an urgent need for real reform, modernized
infrastructure, better working conditions, reduced accidents, and accessibility for the
poor people.

Hon. Speaker, Sir, I would conclude by saying that the Congress Party believes
that any changes to the governance of Indian Railways must be made in the best
interests of the people, not for political gain or to facilitate privatization. We oppose the
Railways (Amendment) Bill, 2024 in its current form because it lacks the reforms
needed to improve the safety, infrastructure, and efficiency of Indian Railways.

Thank you, Sir. Jai Hind.

श्री बलभद्र माझी (नबरंगपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल
मंत्री जी को और भाजपा के  शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि मुझे रेल (संशोधन) विधेयक, 2024 पर
बोलने का मौका दिया ।

          महोदय, भारत में रेलवे का चलन 16 अप्रैल 1952 से हुआ था । पहला विधेयक वर्ष 1890 में
बना था । उस समय वह भले ही रेलवे एक्ट के  नाम पर बना था, लेकिन तब वह पीडब्ल्यूडी के  अधीन
आता था   । उसमें संचालन का काम नहीं  रखा गया था । अतएव, वर्ष 1905 में जो रेलवे बोर्ड का
अधिनियम बना था, उसमें रेलवे का संचालन कै से होगा, उसी के  लिए रेलवे बोर्ड एक्ट बना था । यह
कहना कि इसमें वर्ष 1890 के  एक्ट को कट-पेस्ट करके  रखा गया तो वैसा नहीं  है । वर्ष 1890 का जो
एक्ट बना था, उसको वर्ष 1989 में संशोधित किया गया था । लेकिन, जो वर्ष 1905 का रेलवे बोर्ड एक्ट
था, उसको न संशोधित किया गया था और न ही उसको वर्ष 1989 के  अधिनियम में शामिल किया गया
था । अतएव, यह जो संचालन वाला हिस्सा है, उसको वर्ष 1905 के  विधेयक को लाकर वर्ष 1989 के
विधेयक से अभी शामिल किया जा रहा है ।

          इसमें विपक्ष के  कु छ नेतागण बोल रहे थे कि कोलोनियल माइंडसेट चेंज करने के  लिए काम कर
रहे हैं, बिल्कु ल कर रहे हैं । जब भारत सन् 1947 में स्वाधीन हो गया, सन् 1947 के  पहले के  जितने भी
विधेयक हैं, मैं आपके  माध्यम से यह अनुरोध करूं गा कि सरकार कम से कम तारीख तो बदल दे  ।
भारत स्वाधीन हो गया है, हम लोग नियम-अधिनियम से भी स्वाधीन हो जाएं  । इसमें ऐतराज तो नहीं
होना चाहिए । बाकी उद्देश्य ऐसा है या जो कु छ आरोप हैं, इसमें किसी की पावर बढ़ जाएगी, किसी की
पावर घट जाएगी, कु छ-कु छ होगा । इतने अच्छे -अच्छे  काम हो रहे हैं, तो इसी अधिनियम और नियम के
तहत ही हो रहे हैं । इसी सरकार की मानसिकता से ऐसा हो रहा है । मैं तो सरकार को धन्यवाद दूं गा ।



          मैं इसलिए इस बिल का समर्थन कर रहा हूं, जैसे पहले कहते थे कि दिल्ली अभी दू र है । हमारे
लिए तो रेलवे भी बहुत दू र थी । मेरा जो गांव है, वहां के  बगल में जो रेलवे स्टेशन था, जब मैं वर्ष 2014
में सांसद बना था, वह रेलवे स्टेशन 165 किलोमीटर दू र था । अब वह दू री कम होकर 70 किलोमीटर
हो गई है । मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी तथा पूरी सरकार को धन्यवाद दूं गा । मेरे  एरिया से
तथा भद्राचलम, मलकानगिरी, जयपुर, नबरंगपुर, जूनागढ़ होते हुए दो हिस्सों में 460 किलोमीटर्स की
नई लाइन स्वीकृ त की गई है । स्वाधीन भारत में ऐसा होगा, मुंबई-मैंगलोर, उधमपुर-बारामुल्ला के  बाद,
अगर तीसरी सबसे लंबी नई रेलवे लाइन स्वीकृ त हुई है, तो मेरे  जैसे पिछड़े एरियाज़ में हुई है । इतने
अच्छे  काम हो रहे हैं, तो इसमें टीका-टिप्पणी न करें  । जैसा कि आप कह रहे हैं, यदि कु छ सकारात्मक
सुझाव देना है, तो दीजिए ।

          जब तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी, तो ओडिशा में ही 8 रेलवे परियोजना स्वीकृ त हुई हैं,
जिसकी कु ल लागत लगभग 19,289 करोड़ रुपये है तथा उसकी लंबाई 767 किलोमीटर्स है । क्या यह
छोटी बात है? मेरे  एरिया यानी दक्षिण ओडिशा के  रायगढ़ में नया रेलवे डिविजन बन रहा है, जो
परिसंचालन में बहुत ही सहायक होगा । इन सब सकारात्मक तथ्यों को देखना चाहिए । मैं जितने भी
सांसदों को सुन रहा था, अच्छे -अच्छे  काम हुए हैं, लोग उसके  बारे  में तो बोल रहे हैं, लेकिन विपक्ष के
लोग इस विधेयक का विरोध भी कर रहे हैं । यह उचित बात नहीं  है । सही ढंग से समझना चाहिए । मैं
आपको धन्यवाद दूं गा । मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

डॉ. मन्ना लाल रावत (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, रेल (संशोधन) विधयेक, 2024 अभी विचाराधीन
है, विशुद्ध रूप से जो भारतीय दृष्टि है, उसके  बारे  में है । महत्वपूर्ण यह भी है कि इसके  उद्देश्यों और
कारणों का जो कथन है, उसमें पूरी तरह से इसकी स्पष्टता है । मैं इस विधेयक के  समर्थन में बोलने के
लिए खड़ा हुआ हूं ।

          मोटे तौर से इस विधेयक से यह बात समझ में आती है कि जो दो कानून हैं, एक 1890 का है
और दू सरा 1905 का कानून है, दोनों निरसित हो रहे हैं और इससे एक नया कानून बन रहा है । इसकी
वजह से प्रशासन और शासन का यूनिटी ऑफ कमांड नामक सिद्धांत है, वह इसमें आ रहा है । दू सरा,
आखिरकार लोकतंत्र में किसके  पास जिम्मेदारी जाए, वह सिद्धांत भी इसमें एकीकृ त हो रहा है । मुझे
लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है ।

          माननीय अध्यक्ष जी, जब लॉर्ड कर्जन भारत के  गवर्नर जनरल थे, तब यह कानून बना था । वह
एक बोर्ड के  बारे  में कहा करते थे कि जब मैं गवर्नर जरनल के  पद से रिटायर हो जाऊं गा, तो मैं बोर्ड का
चेयरमैन बनना पसंद करूं गा । इसका मतलब है कि जो ब्यूरोक्रे टिक अप्रोच थी, उसकी वजह से वर्ष
1905 का कानून और सारी व्यवस्थाएं  बनी थीं  ।

                   माननीय अध्यक्ष जी, इस कालखंड में जो-जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसके  लिए मैं माननीय
प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद दूं गा कि राजस्थान में ?अमृत भारत स्टेशन
योजना? के  तहत 85 स्टेशंस चुने गए हैं । उनमें से दो स्टेशंस मेरी लोक सभा क्षेत्र में हैं । वर्ष 2004 से
2014 की तुलना में जो बजट दिया गया है, वह 14 गुना ज्यादा है । जो नए ट्रै क्स बने हैं, वे दोगुने बने हैं ।
राजस्थान में इलेक्ट्रि फिके शन का काम 18 गुना ज्यादा हुआ है । मैं इसके  लिए निश्चित तौर से आपको
धन्यवाद दूं गा ।



                   मैं दू सरा धन्यवाद इस बात के  लिए दूं गा कि रतलाम से डूं गरपुर, जो कि विशुद्ध रूप से
आदिवासी क्षेत्र है, वह प्रोजेक्ट बहुत लंबे समय से फ्रीज हो गया था, उसको डी-फ्रीज किया गया है ।
माननीय रेल मंत्री जी ने एक नया विचार दिया है ? ?जनजातीय गौरव कॉरिडोर? । यह अपने आपमें
एक नई बात है ।

दू सरा, एक नया सर्वे शुरू हुआ है, जो कि मंदसौर से प्रतापगढ, घाटोल, बांसवाडा होते हुए
अलीराजपुर है । यह काफी महत्वपूर्ण है । यह अनुसूचित क्षेत्र में पड़ने वाला रेल मार्ग होगा और नए
भारत की तस्वीर बनाएगा । यह अपने आपमें महत्वपूर्ण है ।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके  माध्यम से रेल मंत्री जी के  समक्ष कु छ विषय रखना चाहता हूं ।
शामलाजी से हिम्मतनगर का जो रेलवे ट्रै क है, उसका पूरी तरह से इलेक्ट्रि फिके शन हो चुका है ।
उदयपुर को दक्षिण भारत से जोड़ने की जो ट्रे न्स हैं, वे रतलाम की तरफ से जाती थीं  । वे लगभग 6 घंटे
का अतिरिक्त समय ले रही थीं  । अब वे ट्रे न्स सीधे अहमदाबाद होकर जाएं गी ।

          महोदय, दक्षिण भारत से अहमदाबाद आकर कु छ ट्रे न्स रुक रही हैं, जिनका विस्तार होकर वह
उदयपुर-मेवाड़ तक आ सकती हैं । मैं आपको बताना चाहता हूं कि झारखण्ड में 12 वंदे  भारत ट्रे न्स
चल रही हैं और राजस्थान, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, उसमें के वल चार वंदे  भारत ट्रे न्स चल रही
हैं । मेरा निवेदन है कि दो वंदे  भारत ट्रे न्स उदयपुर से इंदौर और उदयपुर से सूरत चल सकती     हैं ।
इसके  साथ ही साथ रिखबदेव रोड, सेमारी, सुरकन खेडा का खेड़ा, जयसमंद रोड़ जैसे स्टेशनों पर
सुविधाओं, विस्तार और ट्रे न्स के  ठहराव की आवश्यकता है और मेरी ऐसी मांग है । माननीय प्रधान मंत्री
जी के  नेतृत्व में जनजातीय गौरव वर्ष और भगवान बिरसा मुण्डा जी की 150वीं  जन्म जयंती का कार्यक्रम
चल रहा है । मेरा आग्रह है कि जो असावरा से जयपुर ट्रे न चल रही है, उसका नाम मानगढ़ धाम
एक्सप्रेस के  नाम से रखा जाए ।

SHRI RAJMOHAN UNNITHAN (KASARAGOD): Thank you very much, hon.
Speaker, Sir, for giving me an opportunity to speak on the Railways (Amendment) Bill,
2024. First of all, I appreciate the hon. Railway Minister for introducing Vande Bharat
trains as well as Amrit Bharat Stations. The people of Kerala, especially the people of
Kasaragod, are grateful to you because you have given two Vande Bharat trains to
Kerala. One train is extended to Kasaragod and another train is extended to
Mangalore and you have included two stations in Kasaragod as Amrit Bharat Station.
We are expecting more Vande Bharat trains for Kerala.

The northern Malabar region in Kerala is reeling under insufficient train services.
Despite repeated demands, the area is still not provided with adequate short-distance
trains. It is noteworthy that the area generates high revenue for the railways. The
Kasaragod Station alone generates revenue of Rs. 47 crore annually. But
unfortunately, train services are very limited from Kasargod to Kannur and Mangalore
Station. Many commuters from Kasaragod travel to Kozhikode on morning trains but
their return journey in the evening is difficult due to long gaps between the services.



After 5.10 pm, the next daily train runs from Kozhikode to Kasaragod only at 1.10
am. Most of the existing trains terminate at Kannur, neglecting the northern most part
of Kerala.   In order to redress the passenger grievances, the newly introduced
shoranur-kannur train must be extended to Mangalore and it must be promoted as a
daily train.

Sir, a testing facility for the crew must be opened at Manjeshwar so that trains can
operate from there. More trains need to be introduced between Kannur and
Mangalore and some trains should be rescheduled for the   convenience of
passengers.

The Malabar region also lacks night train services to the State capital,
Trivandrum. The Mangalore Kochuveli Antyodaya Express must be promoted as a
daily train to absorb the overloading passengers to Trivandrum from Malabar.
Moreover, pre-COVID-19 stoppages in Kasaragod district must be restored
immediately. Sir, I request you to include Kanhangad and Nileshwar Stations in the list
of Amrit Bharat Stations. Thank you very much.

डॉ. राजेश मिश्रा (सीधी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे रेल (संशोधन)
विधेयक, 2024 पर बोलने का मौका दिया ।

माननीय अध्यक्ष : आज सदन एक घण्टा ज्यादा चला है, इसलिए आप सबको बोलने का समय मिल
गया है ।

डॉ. राजेश मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, रेल हमारे  देश का सर्कु लेटरी सिस्टम है । जिस तरीके  से
हमारे  शरीर का सर्कु लेटरी सिस्टम होता है, रेल भी ऐसे ही है । अगर रेल रुक जाए तो पूरा देश रुक
जाता है । हम अपने रेल मंत्री जी और यशस्वी प्रधान मंत्री जी को इसके  लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं
कि निश्चित तौर से जितने भी ब्रिटिश कालीन कानून थे, हमारे  सदन ने उनको बदलने की शुरुआत की है
। मैं उसके  लिए धन्यवाद देता हूं ।

महोदय, वर्तमान विधेयक भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 के  प्रस्तावों को वर्ष 1989 के  एक्ट
में शामिल करके  एक नया विधेयक यहां लाया गया है, मैं इसका स्वागत करता हूं । हमारे  यशस्वी प्रधान
मंत्री जी ने कहा था कि एक देश में एक कानून होना चाहिए, एक देश में एक टेस्ट होना चाहिए । निश्चित
तौर से रेल उसी दिशा में चल रहा है । मैंने इस बिल में यह देखा है कि दो महीने के  अंदर एक्सीडेंट का
मुआवजा दे  दिया जाएगा । इसके  अलावा पर्यावरण की दृष्टि से काम किया जाएगा ।

महोदय, मेरे  क्षेत्र की कु छ मांगें हैं । सिंगरौली में डीआरएम ऑफिस । जब रामविलास पासवान जी
रेल मंत्री थे, तब उसका भूमि पूजन किया गया था । लेकिन वह प्रारम्भ नहीं  हुआ । इसको शुरू किया
जाए । हमारे  क्षेत्र में रेल तो चलती है, लेकिन छठ और दिवाली के  समय पर रेल को बिना सूचना के  बंद
कर देते हैं । मेरा अनुरोध है कि सूचना देने के  बाद भी इसको किया जाए । हमारे  मध्य प्रदेश में कई
अमृत स्टेशन दिए हैं । हमारे  क्षेत्र में मढ़वास और बरिगवां को अमृत स्टेशन के  रूप में डेवलप किया



जाए । सिंगरौली से दिल्ली और भोपाल के  लिए प्रतिदिन रेल की सेवा प्रदान की जाए । अभी यह सप्ताह
में दो और तीन दिन है ।

          महोदय, जॉब अंगेस्ट लैण्ड का एक इश्यू था जो पूर्व में बंद हो गया था । यह पुन: आना       
चाहिए । शंकरपुर-भदौरा में एक आरओबी का निर्माण किया जाए । सिंगरौली से पटना और बनारस के
लिए रेल दी जाए ।

श्री जय प्रकाश (हरदोई) : अध्यक्ष जी, आपने रेल (संशोधन) विधेयक, 2024 पर मुझे बोलने का
अवसर दिया है, इसके  लिए आपको धन्यवाद करता हूं । वर्तमान विधेयक में रेलवे अधिनियम, 1989 में
भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 के  सभी प्रावधानों को शामिल करके  कानूनी ढांचे को सरल बनाने
का जो प्रस्ताव किया गया है, वह अत्यन्त सराहनीय है, मैं इसका समर्थन करता हूं ।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी एवं माननीय रेल मंत्री जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि उनके
मार्गदर्शन में भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण की ओर काफी उल्लेखनीय कार्य
किया है । देश में निर्मित 68 वन्दे  भारत गाड़ियां कु ल 136 सेवाओं के  साथ देश भर में चल रही हैं, जो
रेल यात्रियों को आरामदायक सेवाएँ  उपलब्ध करा रही हैं । भारतीय रेल प्रतिदिन लगभग 2 करोड़
यात्रियों को यात्रा उपलब्ध कराती है । इसमें 95 प्रतिशत से अधिक यात्री जनरल अथवा स्लीपर कोचों में
सफर करते हैं । इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने प्रभावशाली कदम उठाये हैं । अमृत
भारत गाड़ियां यात्रियों को कम कीमत पर प्रीमियम सुविधा प्रदान करती हैं और लगभग 157 रेलवे
स्टेशनों को अमृत योजना के  अंतर्गत आधुनिक बनाया जा रहा है, जिसमें हमारा हरदोई रेलवे स्टेशन भी
सम्मिलित किया गया है और उसका आधुनिकीकरण चल रहा है । मैं माननीय रेल मंत्री जी को बहुत-
बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे  हरदोई संसदीय क्षेत्र में कई दशकों से बंद सांडी गुरसहाय
गंज रेल मार्ग का पुन: सर्वे कराया है । मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी बंद पड़े रेलवे मार्ग का निर्माण कार्य
शुरू हो जाएगा । मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द बजट आबंटित कर दें  ताकि
रेल निर्माण में जो देरी हो रही है, वह कार्य जल्द से जल्द शुरू हो सके  । कई स्टेशनों पर कोरोना काल
में स्टापेज बंद कर दिए गए थे, इस वजह से यात्रियों को बहुत असुविधा हो रही है । इन स्टापेज को फिर
से बहाल करने की मैं अपेक्षा रखता हूं ।

          मैं पुन: इस रेल संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं ।

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Thank you, Sir, for
giving me this opportunity. Many speakers present here have pointed out that this Bill
seems to undermine the Parliament. As usual, the Union Government is saying what
they have to do, and they have taken all the authority into their own hands. But I would
also like to compliment the hon. Minister, and we have to agree that the stations and
the trains are much more cleaner. I would also like to bring to his notice that the coach
conditions, especially in the Southern Railways leave much to be desired. It is not at
par with that of the railways of other zones. Everything seems to be privatized. And,
we cannot wash our hands of Railways slowly because lakhs and lakhs of people
throughout the country, the underprivileged people depend on Railways. So, the



Government cannot just slowly move away from this sector. That is something which
we have to keep in mind.

Coming to my Constituency, Thoothukudi in Tamil Nadu, we had given many
requests to the Minister. It is an important city where we have the port and a lot of
small-scale industries and traders. But we have only one train to Chennai. We need
connectivity to be improved and also, we need to introduce a Vande Bharat train
between Thoothukudi and Chennai. At present, there is only one express train named
Pearl City, running between the State capital and Thoothukudi at night time. So,
introduction of another train which passes through Chennai, Thoothukudi, Thanjavur
and Kumbakonam would make a lot difference to the people there. Thank you.

डॉ. फग्गन सिंह कु लस्ते (मंडला) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे  सामने यह जो रेल (संशोधन)
विधेयक, 2024 आया है, इस पर मैं बहुत सारे  माननीय सदस्यों की बात सुन रहा था कि इससे पहले
रेलवे में कभी इस प्रकार के  कदम के  बारे  में विचार नहीं  हुआ । पहली बार रेलवे के  लिए हमारे  रेल मंत्री
जी और हमारे  प्रधान मंत्री जी एक बहुत अच्छा सुझाव लेकर आए हैं । इससे रेलवे के  अंदर जो बहुत
सारी कमियां हैं, उनको दू र करके  इसे और कै से बेहतर बना सकते हैं, उन सारे  विषयों को ध्यान में
रखकर यह बिल लाया गया है ।

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आज आपकी बहुत तारीफ हो रही है ।

डॉ. फग्गन सिंह कु लस्ते : मैं सबसे पहले रेल मंत्री जी को बधाई देता हूँ । वास्तव में हम धीरे -धीरे  जिस
दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, चूँकि अभी माननीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि जो बहुत सारे  कानून थे, उनमें
आज बदलाव की जरूरत है । हमने बहुत बार ऐसा अनुभव किया है और हम पुरानी घटनाओं को भी
देखते हैं कि जो एक्सीडेंट होते हैं, उन कानूनों से उनका समाधान नहीं  निकल पाता था । यह जो बिल
आया है, उससे मुझे लगता है कि रेलवे में एक बहुत अच्छा उपाय हो सकता है । मुझे लगता है कि पूरे
हाउस को इस पर एकमत होकर सर्वसम्मति से विचार करना चाहिए ।

          अध्यक्ष जी, मैं तो के वल इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री जी और रेल मंत्री जी की बहुत
अच्छी सोच है । इस बिल को लेकर आना यह अपने आप में इस बात को साबित करता है । इसलिए मैं
कहना चाहता हूँ कि सर्वसम्मति से इस बिल को पास करना चाहिए ।

श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग (लुधियाना) : सर, धन्यवाद । आपने मुझे रेलवे संशोधन बिल, 2024
पर बोलने का मौका दिया । मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता चला कि
आप कस्टोडियन ऑफ दी हाउस हैं, इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ । आपकी उम्र लंबी हो ।
आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई ।

          सर, मैं लुधियाना से आता हूँ । मैं आदरणीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि आपको पता ही
है कि लुधियाना पंजाब का सबसे बड़ा शहर है । लुधियाना स्टेशन का अपग्रेडेशन हो रहा है, लेकिन
डेढ़-दो सालों से उसका काम चल ही रहा है । मैं चाहूंगा कि अगर आप उसका स्पीडवर्क  करवा देंगे तो
अच्छा होगा । साथ ही साथ वहां पर दो ट्रे न्स लुधियाना-अंबाला और एएसआर टू  लुधियाना आती      हैं ।



19.00 hrs

          वे कं स्ट्र क्शन की वजह से बिल्कु ल बंद कर दी गई हैं । हम चाहते हैं कि जहां भी कं स्ट्र क्शन वर्क
चलते हैं, अगर उसके  पहले वाले स्टेशन पर गाड़ी रुक जाए तो लोगों के  लिए सहूलियत हो जाएगी, रैदर
दैन मुकम्मल ट्रे न बंद होने से ।  वहां हॉजरी एवं बड़ी इंडस्ट्री ज का काम है ।

          दू सरा, वहां ट्रै  फिक की बड़ी दिक्कत रहती है, जैसा कि 40 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन वाले
शहर के  बारे  में कहा गया है । पूरे  पंजाब के  लोग लुधियाना आते हैं । वहां बठिं डा टू  लुधियाना,
फिरोजपुर टू  लुधियाना और लुधियाना टू  अमृतसर ट्रे न्स चल जाए, आप इसमें ऐसा कोई संशोधन करेंगे
तो हमारे  लिए अच्छा होगा ।?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 5 दिसम्बर, 2024 को प्रात: 11 बजे तक के
लिए स्थगित की जाती है ।

19.01 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Thursday, December 05, 2024/ Agrahayana 14, 1946 (Saka)

________

 


